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भूमिका 


पचरवर्षीय योजना का समारम्भ और समाप्ति राष्ट्र के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथिया 
हे। प्रत्येक पचवर्षीय योजना अतीत का मूल्याकन होने के साथ-साथ भविष्य के लिए एक आह्वान 
भी हैं। वह देश के कोटि-कोटि जनो की आकाक्षाओ और आदर्शों को मूर्तरूप प्रदान करने की 
चेष्टा का प्रतीक है और रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने और दु ख-दारिद्रय दूर करने के साव॑- 
जनिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग देने का शुभ अवसर प्रदान करता है । 


२ पहली पंचवर्षीय योजना मार्च, १६५६ को समाप्त हो रही है। उसका लक्ष्य और 
दृष्टिकोण हमारे समवेत चिन्तन का अग है। इसके द्वारा समाज के समाजवादी ढंग के निर्माण 
का--ऐसी आथिक और सामाजिक व्यवस्था का पथ प्रशस्त हुआ है जो स्वतन्त्रता और 
लोकतन्त्र की मान्यताओं पर आधारित हो, जिसमें जाति, वर्ग, विशेषाधिकार के भेद न हो, 
जहा रोजगार की सभावनाएं और उत्पादन बढ़े और अधिकाधिक सामाजिक न्याय साध्य 


हो। 


३. दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने जो सुझाव दिए हे, इस प्रारूप 
में उनका सार प्रस्तुत है। यह सामान्य जन के सूचनार्थ, आलोचनार्थ और सम्मत्यर्थ प्रस्तुत किया 
जा रहा है। जनता की आलोचना एवं टिप्पणियो आदि पर विचार करने के बाद दूसरी पंचवर्षीय 
योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाएगा । 


४. गत दो वर्षों से दूसरी पचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा हैं। योजना आयोग ने 
अप्रैल, १९५४ म॑ राज्य सरकारो से अनुरोध किया था कि वे मुख्यत कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योगो 
और सहकारिता के सम्बन्ध में जिला और ग्राम योजनाएं तैयार करने की व्यवस्था करे। यह 
अनुभव किया गया था कि योजनाए तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय 
प्रतिभा, उद्यम, साहस और साधनों को यथासम्भव स्पन्दित और गतिशील किया जाए। अतः 
ऐसी योजनाए तैयार करने का कार्य आरम्भ हुआ । योजना के क्षेत्रों का बहुजन हिताय बहुजन 
सुखाय के लक्ष्य से अपरिहायें सम्बन्ध है। और सामान्य जन का स्वेच्छानुकूल अधिकाधिक 
सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से योजना निर्माण ही अनिवार्य मार्ग है। 


५. यह बात तो प्रारम्भ से ही स्वीकार कर ली गई है कि ग्राम और जिले की योजनाएं 
राज्य की योजना के ढाचे के अन्तर्गत हो, और राज्यों की योजनाएं राष्ट्र के 


ञ 


कृ 


दृष्टिकोण से तैयार की जाए । राज्य के अन्दर विकास के कुछ कार्यों की योजना राज्यीय या 
आचलिक दृष्टिकोण से ही बननी चाहिये । फिर भी यह सत्य है कि जिला ही योजना के सारे 
ढाचे की ध्री है । इसी विन्दु पर आकर विभिन्न क्षेत्रो की योजनाये एकाकार होती हे और जन- 
जीवन में घनिष्ठ रूप से रम जाती"“हे । 


६. १६५४ में ही योजना आयोग तथा केन्द्रीय सचिवालयो मे राष्ट्रीय योजना के विशद 
पहलुओं पर विचार आरम्भ हुआ । उसी वर्ष के अन्तिम दिनो मे राष्ट्रीय योजना से सम्बन्धित 
प्राविधिक और आकडे सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए भारतीय आकड़ा सस्था 
से सहायता ली गई। सस्था ने कई व्यावहारिक परिपत्र तैयार किये । इन अध्ययनों और 
केन्द्रीय आकडा ससस्‍्था, वित्त सचिवालय की आर्थिक शाखा तथा योजना आयोग के अध्ययनों 
और निष्कर्षों को मिलाकर प्राध्यापक पी. सी. महलानबीस के दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार 
करने के लिए सिफारिशो के मसौदे (जिसे सामान्यत “योजना के ढाचे” की सज्ञा दी जाती है) 
और वित्त मन्त्रालय की आर्थिक शाखा और योजना आयोग की ओर से दूसरी पचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भिक ढाचे” के रूप में प्रस्तुत किया गया। योजना आयोग की अर्थ-शास्त्रियो की मडली ने 
इत पत्रो पर अप्रैल मास मे विचार किया और “योजना के ढाचे से सम्बन्धित मूल विचारणीय 
विषयो सम्बन्धी स्मृतिपत्र तैयार किया। मडली के सदस्यो ने अलग अलग विषयो पर अध्ययन 
करके भी कई पत्र तैयार किए । | 


०." 


७. मई, १६९५४ में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने योजना-ढाचे' एवम्‌ उपर्युक्त अन्य परि- 
पत्रो पर विचार किया। राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ योजना-ढाचे” और तत्सम्बन्धी नीति-विचार 
के बुनियादी दृष्टिकोण से सहमत हो गई, जिसे अथंशास्त्रियो की मडली ने स्मृतिपत्र के रूप 
में प्रस्तुत किया था। परिषद्‌ इस विचार से भी सहमत थी कि दूसरी पचवर्षीय योजना इस प्रकार 
त॑यार की जाय, जिससे पाच वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो और 
एक करोड़ या एक करोड बीस लाख लोगो को रोजगार मिल सके । परिषद्‌ ने यह आदेश भी 
दिया कि दूसरी पचवर्षीय योजवा इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जिससे समाजवादी 
ढंग के समाज निर्माण सम्बन्धी निर्णय और तीति स्पष्टतः अभिव्यंजित हो सके । 


८. उपरोक्त विभिन्न पत्रों को जनता की सूचनार्थ और सम्मत्यथे प्रकाशित किया गया । 
भई मास से लेकर अगस्त, १९५४ तक इन पत्रों में उल्लिखित बातों और प्रश्नों पर 
विस्तृत रूप से विवाद हुंआ। 


£. एक ओर जबकि योजना-ढाचे के मसौदे पर विचार हो रहा था, दूसरी ओर केन्द्रीय 
सचिवालयों और राज्य सरकारों ने दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए विस्त॒त सुझावों और 
आवश्यकताओं का विवरण तैयार करना आरम्भ कर दिया। राज्य सरकारो के साथ जुलाई मास 
में विचार-विमर्श शुरू हुआ, जो अक्तूबर १६९५५ तक जारी रहा। इस विचार-विमर्श के फल- 
स्वरूप योजना आयोग को प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री के साथ परामर्श करने और उस राज्य की 
बोजका के व्यापक पहलुओं को समझने का अवसर मिला। राज्यो के प्रस्तावों की ऐसी विचार 


खे 


गोष्ठियों में बारीकी से जाच-पड़ताल की गई, जिनमें केन्द्रीय सचिवालयो, राज्य सरकारों और 
योजना आयोग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। इस विचार बिमझणे के बाद जो सिफारिशों 
की गईं, उनके आधार पर राज्य सरकारो ने अपनी योजना के प्रारूप को सशोधित करके 
पुनः योजना आयोग के पास भेजा । केन्द्रीय सचिवालयों के साथ गर्मियों भर विचार विमझ्ञे 
होता रहा । यह क्रम १६५४५ के दिसम्बर मास के प्रारम्भ में समाप्त हुआ । 


१०. दूसरी पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित सुझावों के स्मृतिपत्र का मसौदा १९५५ 
के दिसम्बर मास के अन्त में तैयार हुआ । इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थायी समिति 
और ससद सदस्यों की परामशेंदात्री समिति ने विचार किया । बाद में २० और २१ जनवरी, 
१६५६ को स्मृतिपत्र के मसौदे तथा इससे पूर्व के विचार-विमर्श जनित सुझावो पर राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ ने विचार किया । इन विचार विमशों और केन्द्रीय सचिवालयो, राज्य सरकारों आदि 
के स्मृतिपतन्र के मसौदे पर जो प्रारम्भिक विचार प्राप्त हुए, उन सब को ध्यान में रखते हुए दूसरी 
पंचवर्षीय योजना का यह प्रारूप तैयार किया गया । 


११. जिस योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, वह केन्द्रीय सरकार और राज्य- 
सरकारों के विभिन्न स्तर के बहुसख्यक कर्मचारियों के परिश्रम और देश के प्रत्येक भाग के 
विचारशील् व्यक्तियो के सुझावों का परिणाम है। इसको प्रस्तुत करने में जीवन के प्रत्येक भाग 
के नर-नारियो ने अपना समय और सूझ लगाई है। दूसरी पचवर्षीय योजना को तैयार करनें म 
जितना उत्साह दिखाया गया, देश भर के लोगो ने जिस प्रकार उसके तैयार करने में योग दिया 
वही इसकी शूभ समाप्ति का प्रशस्त सकेत है । 


पहला अध्याय 


दूसरी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण 


पहली योजना का मल उद्देश्य एक ऐसी नींव तैयार करना था जिस पर एक 
प्रगतिशील तथा विविधतापूर्ण अर्थ-ब्यवस्था का निर्माण किया जा सके । कई बहुत आवश्यक 
समस्याएँ थी, जैसे खाद्य और कच्चे माल की कमी और मुद्रास्फीति का विरन्तर 
दबाव । पहले इनका निराकरण करना जरूरी था। पर योजना का असली उद्देश्य यह था 
कि वह भविष्य में द्रुत उन्‍नति के लिए उपयुक्त ज़मीन तैयार करे । दीघकालीन आवश्यकताओं 
को देखते हुए अर्थ-व्यवस्था की समस्याओ पर विचार किया गया और विकास के सम्बन्ध 
में ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए, जिनसे दीघेकालिक आवश्यकताओ की पूर्ति होने के साथ- 
साथ एक सन्‍्तुझित और व्यापक आशिक विकास कौ प्रक्रिया का प्रारम्भ हो । हमने इस 
बीच में जो कुछ सफलता प्राप्त की है, दूसरी योजना को उसी पर आधारित करके उस प्रक्रिया 
को आगे बढाना है । योजना तैयार करते समय दो या तीन ऐसी योजनाओं तक 
विस्तृत परिप्रेक्षित सामने रखकर आगे बढना चाहिए । 


२ अथं-व्यवरथा पर पहली योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है । कृषि और 
औद्योगिक उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि हुई है । मूल्य युक्तिसगत सतह पर है । देश का 
वेदेशिक हिसाब-किताब भी सन्तुलित है । पहली योजना में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, 
वे पूर्ण हो चुके हे और सच तो यह है कि कई क्षेत्रों मे हम उनको भी पार कर चुके हे । इन 
भू वर्षो मे कोई १,७०,००,००० एकड नई जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है । 
बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो 
गई है। रेलो के पुनस्सस्यापन के सम्बन्ध में यथेष्ट प्रगति हुई हैं । सरकारी तथा निजी क्षेत्रों मे कई 
औद्योगिक कारखानो ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है । इसके विपरीत पहली योजना में लोहे और 
इस्पात के एक नए कारखाने और बिजली के एक मारी कारखाने के स्थापित किए जाने की 
जो व्यवस्था की गई थी, उसके सम्बन्ध में बहुत सीमित प्रगति के अतिरिक्त उसमे 
कोई उन्नति नही हुई। इसके अतिरिक्त सामुदायिक योजना कार्य, शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा छोटे 
पैमाने के उद्योगों इत्यादि मे जितना व्यय होना था, वह नही हो सका। फिर भी इसमे सन्देह 
नही कि कुल मिला कर हमारी अय॑ं-व्यवस्था काफी मज़बूत हो गई हूेँ। योजना के कारण 
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दीघंकाल से स्थिर परिस्थिति मे एक नया गतिशील उपादान आ गया है । गत ५ वर्ष 
मे राष्ट्रीय आय मे अनुमानत १५८ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि केवल ११ प्रतिशत बढने की 
आशा थी । १९५५-५६ में सावंजनिक क्षेत्र में विकास सम्बन्धी खर्च १९५१-५२ के मुकाबले 
में ढाई गूने से अधिक है । निजी क्षेत्र में पूजी विनियोग आशा के अनुरूप हुआ है । यह 
सारा विकास हमारी अर्थ-व्यवस्था पर किसी प्रकार का भारी दबाव डाले या असन्तुलन पैदा 
किए बिना ही हुआ है । योजना से योगदान मिला तथा सहयोग की भावता अधिक 
मात्रा मे जागृत हुई है । इसके कारण विश्वास तथा बडी-बडी आशाओ का वातावरण 
उत्पन्न हुआ है। अवश्य ही जो देश विकास के मार्ग में आगे बढ रहा है, उसके लिए प्रत्येक 
कदम भविष्य में विश्वास तथा उसकी *“सम्भाबनाओ के सम्बन्ध में दृढता उत्पन्त करता है । 
आज जो सफलता प्राप्त हुई है उसका तकाज़ा यह है कि कल हम और भी प्रयास करके 


आगे बढे। 
ड्द्द्श्य 

३ दूसरी पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देय यह है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में 
और भी अधिक तेज़ी से विकास हो, और देश की उत्पादन क्षमता इस प्रकार से बढे कि बाद की 
योजना अवधि में विकास की गति द्रुततर हो । तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने 
के साथ साथ यह भी आवश्यक हे कि हम और भी दीघेकालीन लाभाशो के बारे में सोचे, 
क्योकि एक बडे और ठोस कार्यत्रम से बहुत कुछ आशा की जा सकती है । भारत जेसे 
देश को जो औद्योगीकरण के मार्ग मे बहुत बाद मे पग रख रहा है, विकास की 
इत प्रक्रियाओ को बहुत थोड़े समय के अन्दर पार करना है, जिन्हे पार करने मे दूसरे देशो ने 
पुश्ते गृज़ार दीं। इसके लिए हमें अपने साधनो को गतिशील करके इस भ्रकार उद्देश्यपूर्ण तथा 
असरदार तरीके से काम मे लाना है कि लक्ष्य पूर्ण हो । विकास के सम्बन्ध में योजना बनाने 
का सार यह है कि उपलब्ध वास्तविक साधनों का बताए हुए उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए 
समन्वित ढग से प्रयोग किया जाए | हम जिस वेग से अपने साधनों को गतिशील बना 
सकते हे, तथा जितनी कार्यकुशलता के साथ हम अपने साथनो का प्राथमिकता को दृष्टि 
से इस्तेमाल कर सकते है, परिणाम भी उसी के अनुपात से होगा । योजना न केवल मौजूदा 
साधनो को लेकर चलती है बल्कि वह चालू रहने की प्रक्रिया मे उन्हे विकसित करती 
और उनका विस्तार करती है । बात यह है कि साधन कोई निदिष्ट या स्थिर 
परिमाण नही हे, वे तब तक अज्ञात या आशिक रूप से ज्ञात पडे रहते है, जब तक उन्हे 
खोजने और उनके विकास करने के सचेष्ट और संगठित प्रयास नहीं किए 
जातें। इस सम्बन्ध मे बहुत भरपूर और क्रमबद्ध सर्वेक्षण और खोज, विशेषकर खनिज 
पदार्थों के क्षेत्र में बहुत ही जरूरी हे, और इस उद्देश्य को सामने रखकर वेज्ञानिको तथा 
टेक्नीशियनो की एक मडली को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास करना चाहिए। 
आ्थिक विकास का मतलब केवल इतना ही नही है कि उत्पादन अधिक हो, बल्कि इसका 
मतलब यह है कि उत्पादन क्षमता बढ़े और बराबर बढती जाए । इस प्रक्रिया मे मानवीय 
गृणो तथा हुनर का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हें जितना कि भौतिक सावनो का 
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विनियौजन और सदुपयोग । विकास के अन्तर्गत नए टेकनीकों का अपनाया जाना तथा 
समाज के सस्थागत ढाँचे को युगोपयोगी करके उसे मजबूत बनाना भी आ जाता है। दूसरी 
पचवर्षीय योजना में उपलब्ध माल तथा सेवाओ के प्रचलन को बढाना और साथ ही 
सामाजिक ढाँचे में हेरफर की प्रक्रिया को भी आग ले ज़ाना हूँ । 


४ दूसरी पचवर्षीय योजना निम्न मुख्य लक्ष्यों को ध्यान मे रख कर बनाई गई हे- 


उडी आय के स्तर में इतनी वंद्धि करना जिससे देश के रहत-सहन का 


मान दड ऊँचा हो दड ऊचा हो, |, 


(ख) मूल तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ज़ोर देते हुए देश का 
तेजी से औद्योगीकरण , 
निननिशीकरिन नी बम 


५, रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक विस्तार, और 


(घ) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओ का निराकरण तथा आथिक शक्ति का 
'पहले से अधिक समान वितरण । 


ये उद्देश्य परस्पर में एक दूसरे से सम्बन्धित हे। राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि तथा 
रहन-सहन के मानदंड में अच्छो खासी उन्‍नति तब तक नही हो सकती जब तक कि उत्पादन 
और पू जीविनियोग मे पर्याप्त वृद्धि न हो। इस उद्देश्य से आथिक और सामाजिक (ओव रहेड ) 
पृ जी निर्माण, खनिज पदार्थों की खोज और विकास, इस्पात, यत्र निर्माण, कोयला और भारी 
रासायनिक पदार्थ इत्यादि जैसे मूल उद्योगो का विकास परम आवश्यक है। इन सारी 
दिशाओ में एक साथ विकास के लिए उपलब्ध जनशक्ति और प्राकृतिक साधनों का अधिक 
से अधिक सदुपयोग करना हैँ । एक ऐसे देश में जहाँ अपेक्षतया अपार जनशक्ति 
है, रोज़गार सम्बन्धी सुविधाओ का विस्तार स्वयं ही एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया और उसका रूप ऐसा होना चाहिए कि वह 
मूल सामाजिक मान्यताओं और उद्देश्यो को प्रतिफलित करे। विकास का परिणाम यह 
होना चाहिए कि आथिक और सामाजिक विषमताओ में कमी हो और यह सब लोक- 
तन्त्रात्मक उपायो तथा प्रक्रियाओ के द्वारा हो । आर्थिक लक्ष्यो को सामाजिक लक्ष्यों से 
अलग नही किया जा सकता, साधन और उदेश्य साथ ही साथ चलते हे । यदि योजना 
ऐसी हैं जिससे जनता की उचित आकाक्षाओं की पूर्ति होती है, तभी ऐसा सभव है कि 
लोकतन्त्रात्मक समाज उसके लिए अविक से अधिक प्रयास करे। 


५. इन सारे लक्ष्यो का तकाज़ा यह है कि एक विविधतापूर्ण आथिक ढाँचा हो। 
रहन-सहन का निम्न या स्थिर मानदड बेरोजगारी या कम रोज़गारी, और कुछ ह॒द तक 
औसत आयो और ऊँची से ऊँची आयो मे जो खाई है, वह सब उस आधारभूत 
अल्प-विकास का ही लक्षण है जो मुख्यतः खेती पर आधारित अयँ-व्यवस्था की 
विशेषता हैं। इस प्रकार द्रुत औद्योगीकरण ही विकास का प्रवान माग है। पर 


रे 


यदि हमे यथेष्ट तेज़ी से औद्योगीकरण करना है, तो ऐसे उद्योगो का विकास 
करना पडेगा जिनमे ऐसी मशीनों का उत्पादन होता है जिनसे उपभोग्य सामग्री 
तथा बीच की उपजो के उद्योग चालू रह सके । यह तभो सभव है जबकि लोहा और 
इस्पात, लोहेतर घातुएँ, कोयला, स़ीमेण्ट, भारी रासायनिक पदार्थ तथा आधारभूत 
महत्व के दूसरे उद्योगो का पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो। इसमे साथनो की 
कमी और जो साधन है उन पर आवश्यक दावों की अधिकता को कठिनाई अवश्य हे । 
फिर भी हमारे सामने जो आदर्श है,, वह यह नहीं है कि केवल तात्कालिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति हो, बल्कि ज्यो-ज्यो विकास कार्य आगे बढता जाए, 
त्यो-त्यो हमारी बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति होती रहे । भारत के ज्ञात प्राकृतिक 
साधन अपेक्षतया काफी हे, और इन में से कई क्षेत्रों मे, जैसे इस्पात के क्षेत्र मे सभव 
है कि अपेक्षयया यहाँ लागत कम बैठे । यह ज़रूरो है कि भारी तथा पूजीगत माल 
उत्पन्न करने वाले उद्योगधन्धो के विकास मे, जहाँ तक कि वे इस आदर्श को प्रा 
करते हो, हम अधिक से अधिक आगे बढ जाएँ । 


६ इन दिशाओं मे औद्योगिक विकास की यह माग है पूजी अधिक 
हो, पर इसमें बहुत काफी अपेक्षतयया कम लोगो को रोज़गार मिलता है। 
आधारभूत उद्योगों में पुजी विनियोग से उपभोग्य वस्तुओ की माग पैदा होती है, 
पर अल्प काल में इससे उपभोग्य वस्तुओ की पूर्ति का विस्तार नहीं होता । इस- 
लिए ओऔद्योगीकरण के सतुलित ढाँचे का तकाज़ा यह है कि बहुत ज़रूरी उपभोग्य वस्तुओं 
की पूर्ति को बढाने के लिए श्रम के सुसगठित प्रयास का उपयोग किया जाए । यदि हम 
तुलनात्मक रूप से उत्पादन के ऐसे उपायो को काम में लाएँ जिनमे श्रम की उत्पादकता 
अधिकतम है, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरे तरीके से उपभोग्य वस्तुओ की पूर्ति 
में जितने श्रसिक लग सकते थे उससे कम श्रमिक लगेगे । इससे यह जाहिर हो जाता है 
कि उपभोग के मामले में हमे उस काल मे कुछ हद तक त्याग करना जरूरी है, जिस 
काल में कि मूल अर्थ-व्यवस्था में मजबूती छाई जा रही है । पर यह त्याग उस समय 
घट जायगा जब उपभोग्य वस्तुओ के उद्योगों की उत्पादकता बढानें के लिए अधिक 
शक्ति, अधिक परिवहन, पहले से अच्छे औजार, मशीन और उपकरण प्राप्त हो, 
और दीर्घवाल मे समाज को अधिक लाभ होगा । इस बीच मे जो 
श्रम शक्ति काम में नहीं आ रही है या कम काममे आ रही है, उसके पूरे 
उपयोग पर ज़ोर देने से बेरोजगारी की समस्या का तात्कालिक रूप से कुछ समाधान 
होता हैं। 


गेज्ञगार 


७. रोज़गार बढाने कौ सुविधाओं के प्रइन पर योजना के पूजी विनियोग 
सम्बन्धी कार्यक्रम से अलग विचार नही किया जा सकता । रोज़गार तो 
पूजी विनियोग में अन्तनिहित और उसके साथ आता है, और यह बताने की 


ँ जल 


ज़रूरत नही कि पू'जी विनियोग के रूप के निर्णय मे यह एक बहुत बडा विचारणीय भ्रइत 
हो जाता है। योजना में पू जी विनियोग तथा विकास व्यय बहुत अधिक बढाया गया है, 
इसका मतलब यह है कि इससे आय और चारो तरफ श्रम की माग बढेगी। 
पृजी विनियोग से कितना रोजगार बढ सकता है, इसका निर्णय करने के अलावा रोज़गार 
बढाने के लिए बनाई गई योजना का अथे और भी है। रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं की 
उपलब्धि और अर्ध-रोजगारी घदाने पर केवल साधारण रूप से विचार नही किया जा 
सकता । इस पर ढग से विचार करने के लिए इस समस्या को क्षेत्रो, अचलो तथा वर्गो में 
विभक्त करना होगा । आयोग ने जो अध्ययन किया हूँ उससे यह पता लगता है कि यद्यपि 
दूसरी पच्रवर्षीय योजना के प्रारभिक चरण के युग के बेकारो पर कोई विशेष असर नहीं 
पडेगा, फिर भी नये भरती होने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार सम्बन्धी अवसर 
उत्पन्न होगे तथा खेती तथा ग्रामो और कुटीर उद्योगों में जो कम-रोज़गार की 
अवस्था है उसमें कुछ सुधार होगा । विभिन्‍न प्र॒कार के पूजी विनियोग की रोज़गार 
सम्बन्धी सम्भावनाओं पर तथा पूजी विनियोग और इससे होने वाले रोज़गार मे वृद्धि 
के प्रशत पर निरन्तर प्रौद्योगिक या प्राविधिक अध्ययन ज़रूरीहोगा | नि सन्देह खानो 
और कारखानो, निर्माण, व्यापार, परिवहन तथा सेवाओ में काम करने वाले लोगों 
की सख्या खेती और इससे सम्बद्ध पेशों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ेगी । 
यह स्वय एक बहुत अच्छा प्रारम्भ है । बहुत दिनो तक रोज़गार सम्बन्धी ढाँचे में 
प्रथम क्षेत्र से दूसरे मे तथा दूसरे से तीसरे में काम करने वाले लोगो का बदलते जाना ज़रूरी 
हैं और उसकी आशा की जाती है । योजना में सिचाई, भूमि सरक्षण, पशुपालन में उन्नति 
तथा आम तौर से खेती की उन्नति के सम्बन्ध मे बहुत काफी कार्यक्रम हे । इनके फलस्वरूप 
ही ग्राम तथा कुटीर उद्योगो के जो कार्यक्रम हे उनसे देहातो मे कम-रोज़गार 
की हालत घट जाएगी। आधारभूत रूप से यह स्मरण रखना हे कि अद्धंविकसित अर्थ-व्य- 
व॒स्‍्था में विकास की समस्याओं का एक पहलू कम-रोजगार हे। जिन बातो से विकास की 
गति को बढाने में बाथा पहुचती है, उन्ही बातो से रोजगार सम्बन्धी परिस्थिति को उन्नत 
करने मे भी बाधा पहुँचती है। योजना में सार्वजनिक तथा निजी, दोनो क्षेत्रों मे बहुत बड़े 
पैमाने पर निर्माण काय्यें बढाने की व्यवस्था है, और रोजगार सम्बन्धी परिस्थितियों की 
ज़रूरतो को देखते हुए कुछ सीमाओ के अन्दर इस प्रकार के कार्य को बढाना या घटाना 
सम्भव होना चाहिए । 


समाज का समाजवादी रूप 

८. समाज के समाजवादी रूप की स्थापना आथिक नीति के उद्देश्य के रूप मे स्वीकृत 
हो चुकी है । इसका अर्थ यह है कि हमे अब निजी मुनाफे को आधारभूत निर्णायक रूप में 
नही रखना हे, बल्कि सारे प्रयासो को सामाजिक लाभ की कसौटी पर देखना है। उत्पादन, 
वितरण, उपभोग तथा पृ जीविनियोग के सम्बन्ध मे मुख्य फैेसले---और सच तो यह है कि सामा- 
जिक आ्थिक सम्बन्धो की सारी रूप रेखा का निर्माण--सामाजिक उद्देश्य को दृष्टि में 
रखकर ही करने होगे । आर्थिक विकास का लाभ अधिकाधिक रूप से समाज के 
कम अधिकार प्राप्त वर्गों को पहुँचना चाहिए और इसी प्रकार आय, धन तथा आर्थिक सत्ता 


का केन्द्रीकरण धीरे-धीरे घटता जाना चाहिए । समस्या यह है कि हम एक ऐसे 
समाज का निर्माण करना है जिसमे उस सावारण व्यक्ति को जिसे अब तक सगठित प्रयास 
के जरिए से उच्नति की विशाल सभावनाओ में भाग लेने तथा उसकी भलाई से परिचित 
होने के कम मौके मिले हूँ, देश को बढती हुई समृद्धि और अपने लिए एक 
उच्चतर जीवन स्तर स्थापित करने के लिए भरपूर करने का अवसर मिल 
सके । इस प्रकार वह आथिक तथा सामाजिक रूप से उन्लतति 
कर सकता हैँ | इन परिस्थितियो "क्रो उत्पन्न करने के लिए राज्य पर जो 
सारे समुदाय की ओर से तथा उसके कल्याण के लिए काम करने वाली मुख्य सस्था है, 
बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। सावंजनिक क्षेत्र को तेजी से आगे बढाना है और निजी क्षेत्र को 
समाज या जनसमदाय द्वारा स्वीकृत व्यापक योजना के ढॉँचे के अन्दर अपना हिस्सा अदा 
करना हूँ । 

&£ आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यह ज़रूरी है कि उत्पादन बहुत बडे पैमाने 
पर हो ओर एकीभूत नियत्रण हो । इसके साथ ही कुछ विशेष कार्थों की दिशाओं में साथनों 
का आवण्टन आवश्यक हे। इन के अन्तर्गत खनिज पदार्थ और मूल तथा पूजी गत 
मूल उद्योगों का पूर्ण उपयोग आ जाता है, क्योकि अरथे-व्यवस्था किस गति से प्रगति कर रही 
है, ये उसके मुख्य निर्णायक हें। इन क्षेत्रों में नए विकास की जिम्मेदारों मुख्यत राज्य की 
होनीं चाहिए, इसके साथ ही इस समय जो इकाइयाँ काम कर रही हे उन्हे भो उस ढाँचे के 
साथ तालमेल रख कर चलना हे जो धीरे-धीरे उद्भूत हो रहा है। आशिक या पूर्ण सावं- 
जनिक मिल्कियत, प्रबन्ध मे सावेजनिक नियत्रण या सहयोग उन क्षेत्रों मे विशेष रूप से जरूरो 
है जिनमे प्रौद्योगिकीय कारगो का झुकाव आथिक दक्ति तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को ओर 
रहता है । सच तो यह है कि इस समय बहुत से ऐसे क्षेत्र हे जिनमे सरकार की सहायता 
या सहारे के बिना वर्तमान परिस्थियों मे निजी उद्यम कोई विशेष कारगुज़ारी नही दिखा 
सकते । इन क्षेत्रों मे साधनो के सावंजनिक या अवथं-सावंजनिक रूप को स्वीकार करना 
पडेगा। अथ्थ॑-व्यवस्था के शंष भाग में ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करनो पडेगी जिनमें निजी 
उद्योग और उद्यम, चाहे वे वेयक्तिक ढग के हो या सहकारी आवार पर सगठित हो, पूरो 
सुविधा प्राप्त कर सके। एक विकासशील थयेव्यवस्था मे जो अधिकाधिक रूप से विविवतापूर्ण 
होती जाती है, सार्वजनिक और निजो, दोनो क्षेत्रों के विस्तार की ग जाइश 
रहती है । 

१० समाज का समाजवादी रूप कोई निर्दिष्ट या बिल्कुल सकरुचित रूप न 
समझा जाए | इसकी जड किसी विशेष सिद्धान्त या मतवाइ में नहों है। प्रत्येक देश को 
अपनी प्रतिभा और परम्परा के अनुसार विकसित होना पडता है | ऐतिहासिक परिस्थितियों 
की रोशनी में आथिक और सामाजिक नीति समय-समय पर बनानो पड़तो है। पर साथ हो 
यह बहुत ज़रूरो हे कि कुछ आवारभूत मूल्यों को बराबर सामने रखा जाए और इसका ज्ञान 
होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हें। समाजवादी रूप का मतलब इस बात पर 
ज़ोर देता है कि हमे ठोस लक्ष्यों की प्राप्ति हो यावो रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो, सबके लिए 
अवसरो मे वृद्धि हो; अब तक जो वर्य असुविवापूर्ण हालत मे थे, उनमे उद्यम की वृद्धि हो 


द्‌ 


और समाज के सभी वर्गों के लोगो में यह भावना उत्पन्न हो कि जो कुछ भी हो रहा है, 
उसमे उनका हाथ है और वह उनकी भलाई के लिए हो रहा हूँ । सविधान में जो निदेशक 
, सिद्धान्त दिए गए है, उनमे यह दृष्टिकोण मोटे तौर पर सामने रख दिया गया था । उस 
दृष्टिकोण को अधिक वस्तुवादी ढंग से रखने के लिए हो अब उसे समाजवादी रूप की सज्ञा दी गयी 
है। आथिक नीति और साथ ही सस्था सम्बन्धी परिवर्तेन उन लोकतन्त्री तथा समतावादी 
आदर्शों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिएँ जिन्हे देश मान्यता देता है और जिन्हे वह 
प्राप्त करने के लिए सकल्प कर चुका है । 
हे 


कृतनण्य 


११ दूसरी पचवर्षीय योजना के आकार तथा रूप का वर्णन दूसरे अध्योय में 
किया गया है । थोड़े मे वह यह है कि केन्द्रीय और राज्यीय सरकारे मिलकर ५ वर्षो की 
अवधि मे ४,5०० करोड रुपए खच करने का सकलप करती हे । इसमे से सिंचाई और 
बिजली पर १८ प्रतिशत; खेती पर, जिसके अन्तगगंत सामुदायिक योजना तथा 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ भी हे, १२ प्रतिशत; उद्योग और खनिज पर १९ प्रतिशत; 
परिवहन और सचार पर २६ प्रतिशत और समाज सेवाओ पर जिनमे मकान 
बनाने तथा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास भी सम्मिलित है २० प्रतिशत खर्च होगा। 
सम्भव हैँ कि किन्‍्ही मजबूरियों के कारण इन आवटनो मे थोडा बहुत हेर-फेर करना पडे, पर जो 
प्रतिशत उल्लिखित हे, उनसे यह पता लगता है कि आवटनो का रूप क्‍या है। इन आवटनो 
में अन्तनिहित प्राथमिकताओ से औद्योगीकरण पर स्पष्ट जोर मालूम होता हे । उद्योगों 
के अन्दर मूल तथा पू जीगत माल के उद्योगों के विकास को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई 
है । इसका अर्थ यह है कि परिवहन और सचार में बहुत अधिक पूजी विनियोग की आव- 
इयकता है । सिंचाई और बिजली के विस्तार की भी व्यवस्था है क्योकि ये खेती और साथ 
. ही उद्योगों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हे । सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विस्तार कार्यक्रम विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को कार्यान्वित करते हे, जिनसे देहाती क्षेत्रों 
में रहने वाले बहुत से लोग कार्यशील हो जाते हे और वहा उद्यम, आत्म-निभेरता तथा 
सहकारी प्रयासों के आवार पर लोगो को आर्थिक उन्नति का मौका मिलता है । दूसरी 
योजना में इन कार्यक्रमो का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है । हमारी अर्थव्यवस्था 
के इस क्षेत्र को जीवन दान देने की नितान्त आवश्यकता इसलिए हैं कि हमारे 
देश की बहुत विशाल जनसख्या इसी वर्ग मे है, और इस समय उनके रहन-सहन का 
स्तर बहुत ही नीचा हैँ । हमारी आवश्यकताओ को देखते हुए सामाजिक सेवाओ के 
लिए कुल धनराशि का केवल २० प्रतिशत आवटित होना कम है । योजना को 
कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रौद्योगिक कमेचारों वर्ग की जरूरत होगी, उसको 
प्रशिक्षण सुविधाओ के विस्तार को बहुत उच्च प्रायमिकता री गई है, और ऐसा 
कार्यक्रम रखा गया है जिससे संविधान का वह निर्देश पूरा हो सके जिसके अनुसार 
आगामी १० बर्षों में १४ वर्ष तक की उम्र के सब बच्चो के लिए निशुल्क और 
अतिवाय॑ शिक्षा की व्यवस्था हो जाये । सावंजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विकास 
कार्यक्रमों का सयक्‍त परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय आय लगभग २५ प्रतिशत बढ जाएगी । 


ऐ 


१२. सुविधा के लिए किसी योजना की वित्तीय लागत बता कर उसकी 
परिभाषा की जा सकती है। फिर भी मूलत, यह बात समझ लेनी चाहिए कि योजना का 
अर्थ यह है कि इतने समय की अवधि में इतता काम हो जावा चाहिए । अब जो काम या 
कर्तव्य सामते हे उनमे कुछ और बाते भी हे जैसे कितना श्रम चाहिए, कितने कारखाने तथा 
यत्र चाहिए, किस विशेष ढंग के कुशल शिल्पी चाहिएँ | इस प्रकार से योजना के 
परिणाम को भी कुछ उत्पादनों के रूप में बताया जा सकता हूँ जैसे कितना खाद्य 
और कितना कच्चा माल उत्पन्न होगा, कितनी उपभोक्‍ता सामग्री तथा उत्पादन के साधनों की 
उपज होगी, जिससे यथासमय उपभोक्ता सामग्री का और भी उत्पादन होगा । हमारे सामने 
जो कतंव्य है, उनकी महानता तथा जितने परिणामों को प्राप्त करना है, उन्हें इन्ही 
वस्तुवादी कसौटियों पर अच्छी तरह कसा जा सकता हे । 


१३ दूसरी पचवर्षीय योजना मे केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों को कुछ बडे 
विकास कार्यो का बीडा उठाने के लिए कहा गया है, जिनमें से कुछ तो केवल उसी प्रकार के 
कार्यो के विस्तार का हैं जिनसे हम परिचित हो चुके हे, पर कुछ काम एसे हे जो तुलना- 
त्मक रूप से नई दिशाओं से सम्बन्ध रखते है। योजना मे इस बात का सकलप किया गया 
है कि सिंचाई वाली जमीन मे दो करोड दस लाख एकड की वद्धि हो। इसी प्रकार यह 
सकलल्‍प किया गया है कि बिजली का उत्पादन जहाँ दूसरी योजना के प्रारम्भ में 
केवल ३४ लाख किलोवाट का है वहाँ इसी योजना के अन्त तक वह ६८ लाख 
किलोबाट तक पहुँच जाएगा । रेलो के सम्बन्ध मे यह आशा की जाती है कि मुसाफिर 
मीलो में १५ प्रतिशत तथा माल टनो में ३५ प्रतिशत बृद्धि होगी । सच तो यह है कि इस 
क्षेत्र में इससे अधिक विस्तार की जरूरत है । इसका अर्थ यह है कि रेल इजनो, सवारी 
गाडियो तथा माल के डिब्बों में बहुत अधिक वृद्धि हो, नई लाइनो का निर्माण हो, 
लाइनो की क्षमता -में वृद्धि हो, कुछ हिस्से का विद्युतीकरण ही तथा कई तरह के विस्तार 
कार्य जोर-शोर से हो | सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार ३,८०० राष्ट्रीय विस्तार 
खण्डो तथा १,१२० सामुदायिक योजनाकार्य खण्डो में अत्यिक कार्य का स्कल्‍प किया 
गया है । कुल मिलाकर इस कायें का इतना विस्तार करना है जिससे १६६०-६१ में यह 
कार्य ३२,५०,००,००० जनता को लाभ पहुँचा सके, जबकि इस समय वह केवल ८,००, 
००,००० जनता तक ही पहुँच सका है । इसका अर्थ यह है कि लगभग समूचा देहाती 
क्षेत्र इन खण्डो के दायरे मे आ जायगा । ये कार्यक्रम, तथा समाज सेवा के सम्बन्ध में 
जो कार्यक्रम हे, उनमे बहुत अधिक चित्त तथा सगठन की आवश्यकता हैँ ।येएऐसे क्षेत्र 
है, जिनमे पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है, और आवश्यक कमंचारी बर्ग या तो प्राप्त 
हें या उन्हे जल्दी से प्रशिक्षित किया जा सकता है । इसके अलावा औद्योगिक तथा खनिज 
विकास के सम्बन्ध में सावंजनिक क्षेत्र का भी बहुत अधिक विस्तार किया जाना है । इन 
नए ढग के कार्यक्रमों की मुख्य जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है । इन नए कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित करने का अर्थ न केवल वित्त विनियोग है बल्कि सरकार के वर्तमान सगठन 
सस्बन्धी तथा प्रशासक कर्मचारी वर्ग को मजबूत किया जाना चाहिए | इसके साथ इस बात 
की भी आवश्यकता हूँ कि शीघ्र निर्णय करने तथा उन्हे कार्यान्वित करने के लिए 


उचित ढग अपनाए जाएँ । सच तो यह है कि इससे भारी उद्योगो, तेल की खोज और कोयले 
के विकास कार्यक्रमो को बल प्राप्त होगा और आणविक शक्तियों के विकास का एक अच्छा 
प्रारम्भ होगा । दूसरी योजना की क्रान्तिकारी गतिशीलता बहुत कुछ इन नए कार्यक्रमों में 
ही है, जिनको पूरा करने के लिए हमें अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ेगी । दूसरी 
योजना से जिन प्रिणामों की आशा है, वे बहुत ही प्रभावशाली हें, पर साथ ही यह 
स्मरण रहे कि वास्तविक तथा वित्तीय साधनों को लगाने तथा उन्हे गतिशील करने में भी 
इसी प्रकार बहुत बडे प्रयास की ज़रूरत है । 


१४ सावंजनिक क्षेत्र के इन विकासो को निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विकासों के 
साथ मिलाकर देखना चाहिए। बात यह है कि दूसरी योजना की अवधि में माल के 
उत्पादन और सेवाओ मे जो वृद्धि होगी, वह इन दोनो क्षेत्रों के विकास का सम्मिलित 
परिणाम ही होगा । इन दो भागो को कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना है और सच तो यह है 
उन्हे एक ही यन्त्र के दो हिस्से मानने चाहिएं। कुल मिलाकर योजना तभी सफल हो 
सकती है जब दोनो क्षेत्रों का एक साथ और सन्‍्तुलित विकास हो। योजना में विनियोग 
सम्बन्धी जो निर्णय हे वे सावंजनिक अधिकारियो द्वारा भ्रस्तुत हे, और इसके फलस्वरूप 
होने वाले उत्पादन या लाभ का अन्दाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता हेँ। पर 
निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी नीति लाइसेस और जहाँ तक आवश्यकता हो प्रयत्क्ष 
भौतिक आवटनो द्वारा, जिससे प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति मे सुविधा हो तथा वे 
आगे बढ़ सके, प्रभाव डाल सकती है । निजी क्षेत्र मे उद्योग सारे देश 'मे फैले हुए है । 
इन क्षेत्रों का प्‌ जी-विनियोग तथा लक्ष्य सम्बन्धी अनुमान केवल मोदे तौर पर बताया जा 
सकता है । सगठित उद्योगो तथा व्यापार के विषय मे अधिक तथ्य प्राप्त हे और वे 
सरकार हारा दिए गए प्रोत्साहनो या रोको से अधिक प्रभावित होते हे, पर उनमें साधनों 
और सफलता के बीच उस प्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध नही हो सकता जैसा कि सरकार 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाए हुए धयों में हो सकता है । सार्वजनिक क्षेत्र में, जेसे सिंचाई, 
बिजली और परिवहन में विविध तरह के प्‌ जी-विनियोग किए जा रहे हे। उससे निजी 
क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढती है, और सम्बद्ध उत्पादन तथा उद्यम इन सुविधाओं का 
फायदा उठा सकते हैँ। तुलनात्मक मूल्यों का एक उपयुक्त ढाँचा' मौजूद होने पर जिसे 
सरकार नियत्रित तथा प्रभावित कर सकती हैँ और जिसे सरकार को करना हे, 
निजी क्षेत्रों मे साधनो के वाछित आवण्टन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । सच बात 
तो यह है कि इस समय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एक दूसरे मे अन्त प्रविष्ट रूप 
में कल्पना करना उचित होगा न कि दो अलग अलग क्षेत्रों के रूप में । 


ओद्योगिक नीति 


१५ योजना के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति निर्धारित करने में कुछेक सामान्य 
बाते निम्न है । स्वतत्रता के बाद से सरकार की औद्योगिक नीति मोटे तौर पर १९४८ 
के औद्योगिक नीति सम्बन्धी व्यापक प्रस्ताव पर आधारित रही है। उस प्रस्ताव में सर- 
कार पर बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का जोर डाला गया था कि वे राष्ट्रीय हित मे उद्योगों 


& 


को ज्ढ्ाए, उसे सहायता पहुँचाएं तथा उसे नियंत्रित करे + सार्वजनिक क्षेत्र 
के लिए यह बताया यया कि वह अधिकाधिक रूप से क्रियाशील रहे । इस प्रस्ताव मे 
सावेजनिक हित में राष्ट्र का यह स्वभावसिद्ध अधिकार मान लिया गया कि ज़रूरत पढने 
पर वह किसी भी औद्योगिक कारखाने को अपने “कब्जे मे ले ले। 'साथ ही इस प्रस्ताव 
में उस'सन्नय की परिस्थितियों के अनुसार सावंजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मोटे तौर पर 
एक सीमा रख ली गई थी। इस बीच सें जो तजूबें हुए और अर्थव्यवस्था कक्‍्गे जो जरूरते 
प्रतीत हुई, उनको देखते हुए इस प्रस्ताव पूर पुनविचार हो रहा है और नए सिरेसे उस पर 
विचार किया जा रहा है। १६४८ के प्रस्ताव मे अस्त्र-दास्त्र और आणविक शक्ति का उत्पादन 
और नियत्रण तथा रेलो का स्वामित्व और प्रबन्ध सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के 
लिए सुरक्षित हैं। इसमे यह साफ साफ कहा गया है कि सकट काल उपस्थित होने 
पर सरकार को हर समय यह अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी किसी भी 
उद्योग को वह हस्तगत कर ले । ६ उद्योगो का नाम लेकर प्रस्ताव में यह कहा गया 
है कि एकमात्र राष्ट्र पर इसकी जिम्मेदारी है कि उत क्षेत्रों मे नए कारखाने स्थापित करे। 
पर राज्य को यह अधिकार होगा कि जहाँ पर भी सावंजनिक हित में ज़रूरत है वह चहाँ 
तिजी उद्यम का सहयोग प्राप्त कर सकेगा । श्रस्ताव के अनुसार उद्योग के शेष 
क्षेत्र को निजी उद्यम के लिए चाहे वह वैयक्तिक हो या सहकारी, खुला रखा गया। फिर 
भी यह बताया गया था कि राज्य इस क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से भाग लेगा, साथ ही 
जहाँ और जब भी उसे मालूम पडेगा कि निजी उद्योग के क्षेत्र में प्रगति 
असन्तोषजनक है तो वह हस्तक्षेप कर सकेगा । प्रस्ताव में केन्द्रीय नियत्रण तथा नियमन 
के लिए १८ महत्वपूर्ण उद्योग ब्रताए गए थे । अब प्रस्ताव यह है कि नीति 
पर पुनविचार किया जाए, और इन तीन सूचियों पर फिर से विचार हो और फिर से 
'निदचय किया जाए क्रि कौनसे क्षेत्र सार्वजनिक उद्यम के लिए सुरक्षित रखे जाएँ, किन 
क्षेत्रों मे सार्वजनिक उद्यम को वृहतर जिम्मेदारी' लेनी है और, किन क्षेत्रों में निजी उद्यम 
को मियत्रण और नियमन के अधीन कायें करना है । 


१६. उेश की खनिज सम्पत्ति की मालिक सरकार हे और उससे फ़ायदा उदाने 
और उसे व्रिकसित करने का अधिकार भी सरकार को ही है । देश के औद्योगिक विकास के 
लिए यह सम्पत्ति अत्यधिक मूल्यवान है, और इसलिए आवश्यक है कि उसके उल्खनन आदि 
के काम सार्वजनिक लाभ को देखकर किये जाए, जिससे राष्ट्रीय विकास मे अधि- 
कतम सहायता मिले । यह तभी हो सकता है जब कि खानो का उत्खनन और उनका विकास 
सरकार स्वय करे। परन्तु क्रुछ मामले ऐसे भी हो सकते हे जिनमें खानो से निकतने वाली वस्तु 
का ख्याल करते हुए उनका स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के हाथ मे रखना उचित न हो। 
कुछ उदाहरण ऐसे भी हो सकते हे जिक्रशे, सरकार झेसा समझे कि सार्वजनिक लाभ के लिए 
उन्हे निजी उच्चम के सहयोग से चलाना अधिक-अच्छा होगा। परन्तु अन्तिम रूप से 
'खानो' और खनिज पदार्थों के विकास का प्रधान उत्तरदायित्व सरकार पर ही रहना चाहिए। 


१।७. औद्योगिक क्षेत्र में मूल पूजीगत माल के उत्पादन और भारी “मशीने 
चनाने के लिए जो नए कारखाने खोले जाएँ उनका स्कमित्व औौर प्रबन्ध सावंजनिक 


हो। कुछ खास मामलो और परिस्थितियो मे एसे उद्योगो के राज्य तथा निजी उद्यम के सयुक्त 
स्वामित्व की भी गृ जाइश रहनी चाहिए । जिन उद्योगो को सरकार लूम्बी मियाद के कर्ज 
देकर सहायता करे, उन्हें किसी निश्चित ब्याज की दर पर कर्ज देने के बजाय उनमे 
बराबरी का हिस्सा रखना अधिक अच्छा रहेगा | किन उद्योगो को किस वर्ग मे रखा जाए, 
इस प्रदन का निर्णय करने के लिए गौर से जाँच करने की आवश्यकता है, और इसका फेसला 
प्रत्येक मामले की आवश्यकताओ को देख कर ही किया जा सकता है । ज़ोर इस बात पर देने 
की आवश्यकता है कि सावंजनिक क्षेत्र क्रे बराबर बढते- हुए योग को भल्री 
भाँति समझ लिया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि उसका कतंव्य उद्योगों को बढ़ावा देना, 
उनके क्षेत्र का विस्तार करना, उनके प्रबन्ध को सुधारना और उन्हें अपना कतंव्य पालन 
करने के लिए अधिक समर्थ बनाना हे । 


१८ १६४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह भी बतलाया गया हा कि 
दस्तकारियो और कुटीर तथा छोटे उद्योगो के सम्बन्ध में क्या नीति रखनी चाहिए। उसके 
पश्चात्‌ इस विषय पर बहुत अधिक विचार हो चुका है। स्पष्ट है कि विकास और लोगो को रोज़- 
गार में लगाने की दृष्टि से, यह देश की अथ॑-व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अग है। छोटे उद्योगों 
को बढावा'देने, उन्‍नत और पुनर्गेठित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इनके सम्बन्ध में 
प्रभावशाली नीतियो को अपनाने और इनके सगठन की समुचित व्यवस्था करने की आवश्य- 
कता है । यदि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में आधुनिक उपायो और साधनों का उपयोग बिना किसी 
नियम के या बिना सोचे समझे किया जाने लगेगा तो कुशल श्रमिकों मे भी बेरोजगारी फल 
जाएगी । इसलिए उतका उपयोग एक नियम और नियत्रण के अनुसार ही करना चाहिए। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि आथिक या सामाजिक नीति के कारण 
क्तंमान साधनों से काम लेना बन्द कर दिया जाए या पुराने ढग के 
सावनो का ही प्रयोग किया जाए। इसका अर्थ केवल यह हैँ कि ऐसे हालात पैदा करने 
चाहिएँ जिनमे आधुनिक उपायो और साधनो का उपयोग उत्पादन की पुरानी विधियों में ही 
अप्नविकाधिक किया जा सके और जो परिवतन हो वे धीरे-धीरे और व्यवस्थित हो । पुराने 
ढग के उद्योगो मे कारीगरों की एक बडी कठिनाई जगह की और ऐसी ही दूसरी सहूलियतो 
की होती है। प्रायः कारखाना भी घर के ही एक हिस्से मे होता है। इसलिए देहातो मे 
ऐसे कारखाने खोलने को जरूरत है जिनमे कई उद्योगो के कारीगर इकट्ठे होकर काम कर 
सके और जहाँ उन्हे अपने काम के अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सके। इसी तरह इस बात 
की ज़रूरत हे कि सरकार की तरफ से औद्योगिक सगठनो द्वारा माल ढोने, बिजली 
और इसो किस्म की दूसरी सहूलियते देकर छोटे और मध्य दर्जे के कारखानो को 
बडावा दिया जाए। जहाँ कहीं देहाती और छोटे कारखानो द्वारा रोज़गार और 
उत्पादन बढाना सम्भव हो और उनमें नए ढंग के साधनों का उपयोग 
किया जा सके, वहाँ उत्पादन का कायक्रम ऐसी पूरी इकाई के रूप मे बनाना चाहिए 
कि उसमे बडे और छोटे दोनो प्रकार के कारखातो को सम्मिलित किया जा सके। दूसरी 
पचवर्षीय योजना मे इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया हैँ कि रोजमर्रा काम आनेवाले 
सामान की उपलब्धि बढाते हुए, पहले से मौजूद कारीगरो और कारखानो का पूरा उपयोग 
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करना चाहिए और साथ ही देहातो तथा छोटे कारखानो में सुधरे हुए यन्त्रों का प्रयोग 
निरन्तर बढाते रहना चाहिए। इन उद्योगो का सगठन 'अधिकाधिक सहकारी ढग पर 
करना चाहिए, जिससे छोटे कारखानो को भी कच्चा माल खरीदते और तैयार माल 
बेचते हुए बडे पमाने पर खरीदने और बेचने का लाभ मिल सके, उसकी पहुँच ऋण 
देनेवाले बेको आदि तक हो सके, और वह सुधरे हुए उपायो तथा साधनों का उपयोग कर 
सके । सगठित उत्पादन का यह कार्यक्रम कही तो भिन्नक कर के आधार पर आपस मे बाँट 
लेने के आधार पर चलाया जा सकेगा और कही ऐसा होगा कि माल को एक नियत 
दाम पर खरीद कर उसे बिक्री की सरकारी अथवा सहकारी व्यवस्था द्वारा बेच 
दिया जाएगा। 


१९ इस समस्या को केवल वर्तमान दस्तकारो या घरेलू उद्योगो मे लगे श्रमिको की 
रक्षा करते की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह साथ ही माल की पैदावार बढाने की, 
उसके नए से नए नमूने और किसमें तैयार करने की, उपलब्ध नए साधनों का प्रयोग करने की, 
और लोगो की आमदनी बढ जाने पर उनकी नई से नई मागो को उचित मूल्य मे तथा कुझ- 
लता से पूरा करने की भी समस्या है । वस्तुत उद्योग के इस क्षेत्र को पुनर्गठित करने और 
नई दिशा में ले जाने का यत्न करते हुए, उद्देश्य, इसके सरक्षण का इतना नहों होना 
चाहिए जितना कि इसको उन्नत बनाने का। गृहोद्योगो और दस्तकारियो के आगे न बढ सकने 
का एक कारण यह रहा है कि अब तक हमारी अथ्थं-व्यवस्था बडी सकीणं थी और इस 
कारण माल"की मांग का प्राय अभाव था। विकास की योजनाएँ आगे बढने पर पृ जी- 
विनियोग भी अधिक होगा, और उससे न केवछ वतंमान माग में बढ़ती होगी, नई-नई 
मागे भी होने लगेगी। भारत एक बडा देश है। इसलिए यहाँ की दूरियाँ तो लम्बी- 
लम्बी हे ही, यहाँ बाज़ारो में प्रतार की भी गृ्‌ जाइश हे। यह माग कुशल विकेन्द्रीकृत 
इकाइयो के उत्पादन से पूरी की जानी चाहिए । उद्योगों का क्षेत्र अधिक विस्तृत करने 
के पक्ष मे और भी अनेक युकतियाँ हे। किसी ह॒द तक नगरो और शहरो को तरक्की 
औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ होती है । बिजली, परिवहन और बेको आदि कीं 
सुविधाएं एक जगह इकट्ठी हो जाने पर कुछ ऐसी अयं-व्यवस्थाएँ सुलभ हो जाती हे कि 
एक साथ बहुत से उद्योग शहरो व नगरो में ही फलने-फूलने लगते हे। परन्तु एक ह॒द 
से आगे बढने पर समाज को उनका मूल्य गन्दी, घनी बस्तियो और सक्रामक रोगी के रूप 
में चुकाना पडता है। परिवहन, सचार सावनो और बिजली का विकास हो जाने के 
साथ-साथ, अब उद्योगो को एकही जगह केन्द्रित कर देने के लाभ भी घटते 
जा रहे हे। इस दृष्टि से भो, छोटे उद्योगो के विकास पर विशेष ध्यान देने की 
आकशयकता है । इनके द्वारा ही, इस विद्ञाल देश में दूर-दूर तक बिखरे हुए 
हुन॒रो, कारीयरी और कुशलता के कोमती खजाने का लाभ उठाया जा 
सकता है । हु । 


वित्त 
२०/ देश का चौसमुखी विकास करने के लिए वित्त और ऋण की पर्याप्त 


जे 


व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है, यह सभी जानते और मानते हे । इस पर जितना 
जोर दिया जाए उतना ही थोडा है | इस व्यवस्था को विकास की आवश्यकताओ के 
अनुकूल बनाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही कई महत्वपूर्ण उपाय किए 
जा चुके हे । “इम्पीरियल बेक-आवू-इडिया' देश का सब से बड़ा व्यापारिक बेक था। 
उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, 
जिस से कि ग्रामीण जनता के लिए भी ऋण की प्राप्ति सुलभ हो जाए और बह उसे महाजनो 
के स्थान पर संगठित सस्थाओ से ले सके । 'रिजवें-बक-आवृ-इडिया' न केवल देश की 
मुद्रा, ऋण के लेने देने और विदेशी मुद्रा के विनिमय के क्षेत्रों मे अपने कत्तंव्य का पालन 
करता है, वह 'को-आपरेटिव क्रेडिट-एजन्सियो अर्थात्‌ ऋण देने वाले सहकारी अभिकरणो 
का विकास करने मे भी सहायता देता है । इस बेक और सरकार ने मिलकर ग्रामो मे 
ऋण मिल सकने की अवस्थाओ की जाँच करने के लिए 'रूरल-क्रेडिट सर्वे-कमेटी' नाम से 
एक समिति बिठाई थी । उसने ग्रामोण ऋण-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए 
सिफारिश की थी उनपर अब अमल किया जा रहा है। गाँवों में उचित दरो पर ऋण 
प्राप्ति की व्यवस्था करने का काम बड़ा भारी है । पुनर्गगन के नए सुझाओ में जो 
रिजवे बेक, सरकार और सहकारो अभिकरणो के सयूकत दृष्टिकोण और समन्वित 
कार्य का प्रस्ताव है, उससे इस काम में प्रगति शीधक्ष हो सकेगी । औद्योगिक 
क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ज़रूरते पूरो करने के लिए इण्डस्ट्रियल-फाइ तेन्स-कार्पोरेशन' 
और “इण्डस्ट्रियल-क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेट कार्पोरेशन' नामक दो बहुत बडी सस्थाएँ 
सगठित की जा चुक्री हें। ये बडी-बडी निजी कम्पनियों और कारखानों को ऋण देती 
हे । एक और बडो सस्था न'नेशनल-इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट-कार्पोरेशन' 
की सहायता से सरकार विकास और उतन्‍नति का कार्य सर्वधा नए ढंग 
से कर सकेगी । छोटे कारखाने खोलने को बढावा देने और उनकी सहायता करने के 
लिए भी खास सस्थाओ की जरूरत है । इस दिशा में काम की शुशआत, स्टेट-फाइनेन्स- 
कार्पोरोशोन और सेण्ट्ल-स्माल इण्डस्ट्रीज-कार्पोरेशन| की स्थापना करके 
की जा चुकी है । इनके अलावा ऋण देने वाली और सस्थाएँ सगठित करने की जरूरत 
हो सकती है। ऋण और पूजी लेने देने के लिए एक सुसगठित 
बाज़ार का भी विकास करना चाहिए क्योकि भविष्य में मैनेजिंग एजन्‍्सी प्रणाली के 
हास को सम्भावना है। हाल में जीवन-बीमे के रोजगार को सरकारी स्वामित्व 
और प्रबन्ध मे ले लेने का निश्चय किया गया हे । उसके द्वारा जतता की बचत को 
इकट्ठा करने और पूजी के प्रवाह को योजना की आवश्यकताओ के अनुसार चलाने 
तथा नियत्रित करने का एक और प्रबल साधन सरकार के हाथ में आ 
गया हैं । 


२१ इस सचाई को बार-बार जोर देकर बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
किसी भी योजना कीं सफलता आवश्यक साधन एकत्र कर सकने की कुशलता पर ही 
निर्भर रहती है, और लोकतन्त्री शासन-प्रणालियों मे साधन एकत्र तथा नियंत्रित करने 


ररे 


का मुख्य उपाग्न वित्तीय व्यवस्था ही होता है। इसलिए जितनी बडी योजना हाथ में 
ली जा रही है वह सफल तभी हो सकेगी जबकि ऐसी वित्तीय नीति पर चला जाए 
जिससे कि सरकार की सावन-सम्पन्नता मे वृद्धि हो सके । अगले अध्याय में सरकार की 
जिस वित्तीय योजना का विवरण दिया गया है उसमे बतलाया गया है कि नए कर 
कितने लगाने पडेगे, केन्द्र और राज्यो की सरकारो को कितने नए ऋण लेने पडेगे, और 
किन अवस्थाओ मे हीना अर्थ-प्रबन्धन का सहारा लेना पडेगा। ये सभी उपाय जनता की बचत 
को एकत्रित और नियत्रित करने के हे, औन महत्व की बात यह है कि इन सबसे प्रकट होता 
है कि देश ने स्वय कितना प्रयत्न किया है। योजना की पूर्ति के लिए विदेशों से कितनी 
सहायता मिल सकेगी, इसका अन्दाज सम्भवत* पहले से नहीं लगाया जा सकता । यह्‌ 
सहायता योजना की सफलता की दृष्टि से तो अवश्य महत्वपूर्ण योग प्रदान 
करेगी परन्तु अधिक प्रयत्न तो देश की जनता को स्वयं ही करना होगा । विकास 
मे निरत्तर और अधिकाधिक सफलता अन्य किसी भी भ्रकार प्राप्त नही की 
जा सकती। 


२२ जब पूजी का विनियोग बढाया जाता है तब मुद्रा स्फीति की सम्भावना 
रहती है, परन्तु यदि वढ़ाएं हुए व्यय के बड़े भाग की पृ कृत्रिम 
रूप से नोट छापकर की जाए तो इसका रूप चिन्ताजनक हो जाता हैं । योजना 
मे घाटे की वित्त-व्यवस्था खासी बडी की गई है परन्तु इसके बाद भी वित्त 
की कमी रहेगी, और उसे पूरा करने के लिए अभी किसी उपाय का सक्केत नही 
किया गया है। इसका अर्थ यह हैँ कि अगले अध्याय मे जिस वित्तोय योजना 
का उल्लेख किया गया है उसप्मे निर्दिष्ट करो की अपेक्षा अधिक कर लगाने 
पडेगे, और इसलिए अतिरिक्त करो के इस लक्ष्य को न्यूनतम मानकर ही चलना 
चाहिए। 


आर्थिक नीति ओर पद्धतियाँ 


२३ आवश्यक आवण्टनो की वाछित प्राप्ति के लिए केवल सफल वित्तोय 
और आधशर्थिक अनुशासन कभी-कभी ही काफी होता हे । इसलिए प्रत्यक्ष नियत्रणों और 
आवटनो की भी सहायता लेनी पडती हूँ । विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, वित्तीय और 
आर्थिक क्षेत्रो मे सरकार की बुनियादी प्रवृत्ति अनिवार्य-रूपेण प्रसारात्मक होती 
हैं । सरकारी खर्च में कमी और हाथ रोक कर चलने के अन्य उपायो का 
प्रयोग केवल अन्तिम उपाय के रूप मे किया जा सकता है; और वेसा ही 
करना भी चाहिए । मुद्रा स्फीति को रोकने और देश के भीतरी साधनों 
, को बढाने के लिए विदेशी मुद्रा-कोष का प्रयोग, उसके सीमित होने के 
कारण, स्पष्टत एक हद तक ही किया जा सकता हैँ । फिर भो, कठिताइबो और 
रुकावटो के सामने आते पर विकास कार्यक्रम को रोका था धीमा नहों किया 


श्ढं 


जा सकता। किसी ह॒द तक जोखिम उठानी हो पडगी । अनिवायें नियन्त्रणो को आव- 
इयकतानुसार बहन करने के लिए पहले से तेयार रहना चाहिए और यदि नियन्त्रणो को 
सफल बनाना हो तो उन्तका लगभग एक सूत्र में बंधे रहना आवश्यक है । 


२४. दो शब्दों में, विकास को योजनानुसार करने के लिए आवश्यक हें कि 


आर्थिक और सामाजिक नीतियो म एकसूत्रता हो, और वे उन लक्ष्यों से सगत हो जिन्हे कि 
योजना में पहला स्थान दिया गया है । प्रयुक्त* किये जानेवाले सावन आवश्यकतानूसार 
भिन्न हो सकते हूँ अथवा उन्हे भिन्न होना पडता है। कही तो वित्त अथवा मूल्य सम्बन्धी प्रोत्साहनो 
पर भरोसा करना पडेगा और कही लाइसेन्स देने की प्रणाली मे सुधार करना पड़ेगा; 
कही विदेशी मुद्रा के निर्धारण और लाभ की मात्रा पूंजी सम्बन्धी मामलो को 
स्व्रीकृति देने, नियत कर देने या दुलंभ कच्चे माल का हिस्सा बाध देने की 
आवश्यकता पडेगी । किसी भी योजना के साथ ये नियम रहते ही हे; 
क्योंकि योजना का अभ्रं उन परिणामों में सुधार का प्रयत्त करना होता है जो 
अनियमित और असमन्वित निजी उद्योगों के द्वारा प्राप्त किये जा सकते है । और 
केवल म्ियमन के उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं । सरकार को और सहकारी क्षेत्र को 
अपने काये का क्षेत्र क्रश बढाते रहना पडेगा, और इसके साथ, सामान, सेवाओ और 
सुविधाओं की बिक्री से जो नफा होता है उसे इकट्ठा करने की अपनी सामर्थ्य को भी 
'बढाना होगा । तभी अधिक पू जी विनियोग सम्भव हो सकता है । विकास की आवश्यकताए 
'पूरी करने के लिए वर्तेमान ढाँचे मे तियमन का होना ही पर्याप्त नही है, ढॉँचे को 
भी बदलने की ज़रूरत हे । 


२५. इस अध्याय का उद्देश्य है योजना की मोटी रूप-रेखा का निर्देश कस्ना, 
नीति और ससस्‍्था सम्बन्धी परिवतंन की वह दिशा बतलाना जो विकास सम्बन्धी 
योजना मे निहित है । कृषिसुधार और मालिक मजदूरों के सम्बन्ध आदि 
विशिष्ट क्षेत्रों में इस रूप-रेखा और नीति पर अमल-किस प्रकार किया 
जाएगा, इसकी तफसील का फैसला अलग सोच-विचार के बाद करना होगा ॥ 
योजना के दो-एक पहलू और एंसे रह गए है जिनका यहा जिक्र कर देना 
जरूरी हैं । 


विषमता में कमी 


२६ रहन-सहन के मान में सुधार, पृ जी-विनियोग में वृद्धि, रोज़गार मिलने के 
मौको में तस्ककी, और धन तथा आमदनी की विषमता में कमी आदि उद्देश्य पूरे 
तभ्री हो सकते हे जबकि सब उपायो और सस्था सम्बन्धी परिवतेनों का प्रयोग एक साथ 
और यूरा पूरा किया जाए । उदाहरणा्थं, आय तथा सम्पत्ति की विषमता में 
कमी करने के लिए कई वित्त सम्बन्धी उपाय सुझाये गए हे, आय के अनुसार 
“कर बढाते जाना, सम्पदा-ओल्क में वृद्धि, धन पर शथोड़ा-सा वार्षिक कर, ऊँची 
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ऊँची आमदनियों पर आमदनी के बजाय खर्च के अनुसार कर का लगाना आदि । 
इनमे से प्रत्येक सुझाव पर विचार करते हुए देखना होगा कि उससे . सरकार को 
आमदनी कितनी होती है, उद्योग-व्यवसाय पर उसका असर कैसा पड़ता है, 
शासन पर उसके परिणाम क्या होते हे, और विषमता कम करने का जो लक्ष्य 
रेखा गया है, उसकी पूर्ति मे वह कहॉ तक सहायक होता है ।ै 
कर जाँच-आयोग ने भी इस प्रइन पर विचार किया था । उसने इस बात पर 
जोर दिया था कि आय, सम्पत्ति और अवसरो में समानता की प्राप्ति को, अभी से आर्थिक 
विकास और सामाजिक उन्नति का आवध्यक अग बनाकर चलना चाहिए। आय की 
असमानता पर रोक लगाने और निजी रूप से धन-सग्रह को एक हद से आगे न बढ़ने 
देने का सिद्धान्त, इन समस्थाओ पर वतंमान विचार का एक माना हुआ भाग बन 
चुका है । इसे लागू करने के सर्वोत्कृष्ट उपाय कौन से हे, इसका फैसला सोच-समझकर 
करना होगा । इस बात पर प्रायः सब सहमत हैँ कि उच्चतम क्षेत्रो मे भी निजी आय 
का, देश की औसत वेयक्तिक अथवा पारिवारिक आय के साथ अनुपात उचित रहना 
चाहिए। कर-जाँच आयोग ने सुझाया था कि वैयक्तिक आय की उच्चतम उचित सीमा, 
सब कर दे चुकने के पश्चात्‌ औसत परिवार की वर्तमान आय का तीस गुना मानी 
जाए और इस लक्ष्य को ओर क्रमश आगे बढ़ना आवश्यक है। 


२७ इस प्रक्रिया में वित्तीय उपायो से सहायता मिल सकती है। परन्तु 
उनसे भी अधिक महत्व, नोचो आमदनों वालो को आय बढाने, विपरीत परिस्थितियों में 
फंसे हुए वर्गों को रोजगार प्राप्त करने के अवसर देने, काम सोखने की सहलियते 
पहुचाने, और जनता का शोषण करने वाली महाजनी तथा खरीदने-बेचने की बाजारी 
प्रथाओ का अन्त करन कै भ्रत्यक्ष उपायो का है । सक्षेप मे समस्या, वर्तमान विषमताओं 
को केवल घटाने की उतनी नहीं, जितनी कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की हे 
जिनसें अधिक असमानता होने ही नपावे। इस दृष्ठि से, काइतकारी के नियमों में 
सुधार, जमीन का भथा बन्दोबस्त, उत्पादन के विकेन्द्रित तरीकों को बढावा, और 
सावंजनिक क्षेत्र के बढते हुए योग जैसे सगठनात्मक परिवर्तनों का महत्व बहुत 
अधिक है । ह 

२८ इसी प्रसग मे एक अन्य प्रकार को असमानता का भो जिक्र कर देना 
चाहिए; और वह है देश के विभिन्‍न प्रदेशों में विकास की असमानता । विकास को' 
कोई भी व्यापक योजना बनाते हुए कम विकसित क्षेत्रो की विशेष आवश्यकताओं को 
ध्यान मे रखना होगा, जिससे पृ जी-विनियोग का सारा ढाचा ऐसा बन जाय कि 
,दैशय में प्रादेशिक विकास सनन्‍्तुलित रूप में हो सके । हाल मे “नेशनल डेवलपमेण्ट- 
कौन्सिलः अर्थात विकास योजनाओं पर विचार करने वाली राष्ट्रीय परिषद्‌ ने 
इस प्रश्न पर विचार किया था, और उसमे यह सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया गया था 
कि विकास के लिए उपलब्ध साधनों की सीमा में ही ु ऐसा प्रयत्न करना चाहिए 
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कि देश के विविध भागो का विकास सन्तुलित हो । इस समस्या के सामना नाना 
उपायो से करता होगा । “नेशनल-डेवलपसेण्ट कौन्सिल” ने पहली सिफारिश तो यह 
की हैँ कि औद्योगिक उत्पादन का कार्यक्रम ऐसा बनाया जाय कि वह एक जगह 
केन्द्रित न होने पाए | दूसरे, निजी या सार्वजनिक नये उद्यम स्थापित करते हुए यह 
ध्यान रखा जाय कि देश के विभिन्‍न भागो को अर्य व्यवस्था सन्‍्तुलित हो । कुछ 
उद्योगो को, माल मिल सकने को या दूसरी सहलियतो के कारण, कुछ खास जगहों 
पर कायम करना पडता हँ। परच्तु ऐसे भी, उद्योग है, जिन्हे कायम करते हुए, 
आर्थिक दृष्टि से भी जगह का चुनाव करने मे खासी बड़ी गुजाइश रहती है। 
तीसरे, देश के विविध भागो मे यातायात की सुविधाएं बढाने के उपाय करने होगे । 
ऐसा करते हुए, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जमने और घनी बस्ती के इलाको 
से हटाकर छिदरी बस्ती के इलाकों में बसाने का भी ध्यान रखना होगा । "नेशनल 
डेवलपमेण्ट-कौन्सिल” ने सिफारिश की थी कि प्रादेशिक बिषमताओ को घटाने का अध्ययन 


निरन्तर करते रहना चाहिए और उसे जाँचने के लिए उचित कसौटियाँ तय कर 
लेनी चाहिएँ। 


योजना का ढाँचा 


२६. एक अन्तिम बात और है । पॉँच वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए जो 
योजना जुब्रुत़्ी जाय उसे ल्परेला के जन है बा । इस पुस्तिका में दूसरी 
पचवर्षीय योजना की जो रूप-रेखा दी गयी है उसम बतलाया गया हैं कि जो काम 
किए जाएँगे वे कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण होगे, विकास के जो सुझाव रखे 
गए है उनसे क्‍या क्‍या छाभ होगे, और हाथ में लिए हुए काम पूरे करने के लिए 
आवश्यक साधन एकत्र करने के प्रयोजन से क्या क्या उपाय और तरीके अपनाये 
जाएँगे। योजना के सम्बन्ध मे नीति में जो परिवर्तन करने पडेगे, उन्हे भी खुले शब्दों में 
स्पष्ट कर दिया गया हैँ । पाँच वर्ष के लिए पहले से जो कई अन्दाजे रूगा लिये 
गए हे उनमें अनिश्चितता का रहना स्वाभाविक है । यह भी सम्भव हे कि योजना 
के कुछ कार्यक्रमों के पूरा होने मे कुछ अधिक समय लग जाय । इतनी बड़ी योजना 
पर अमल करते हुए यह अनुभव से ही मालूम पड़ेगा कि खर्च बढ़ाने की आवश्यकता 
कहा है और किस काम की प्रगति कुछ मन्द गति से होगी । इसलिए समय-समय पर 
योजना में आवश्यकतानुस ने नुसार्‌ प्रिवर्तत करने पड़ेगे)। योजना बनाते हुए, केवल साधनों ८ 
की उपलब्धि और आवश्यकता के सन्तुलन की भाषा में विचार कर लेगा पर्यान्‍्त नदी 
हैं; ज़रूरत यह देखने की है कि अपनी आवश्यकताओं को हम उपलब्ध साधनों सें, 
विशेषत. मूलभूत साधनों से कहाँ तक पूरा कर सकते है | इसके अलावा, ज्यों ज्यों 
विकास का काम होता जाता है त्यों त्यो अपने आथिक साथनो की सोमा में रहने 
की आवश्यकता के कारण या बाहर की विवशताओ के कारण नयी नयी समस्याए भी 
सामत आ जाती है । फिर, कुछ कामों के लिए तो पाँच वर्ष का समय उपयुक्त हो 
सकता हे, दूसरो के लिए १५ या २० वर्ष के लम्बे समय की जरूरत पड़ सकतो है । 
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ज्यों ज्यों यह पता चलंता जाएगा, अथवा विकास की नयी सम्भावनाएं व दिशाए 
प्रकट होती जाएगी त्यो त्यो कौन से कामो या योजनाओ को पहले हाथ लगाया जाय 
और किनको पीछे, यह क्रम तुरत्त ही बदल सकता है । इन सब कारणों से, योजना 
के वर्तमान रूप को ऐक एसा ढाचा मात कर चलना होगा जिसमें प्रत्येक वर्ष 
पूरे किये जामे वाले कामों का विवरण और निश्चित रूप पीछे सोचकर प्रस्तुत 
और कार्यान्बित करना पड़ेगा । 


दूसरा अध्याय 


योजना की रूपरेखा 
योजना का समस्त व्यय और उसका आवर्टन 


केन्द्र और राज्यों की सरकार मिलकर इस योजना के पाँचो वर्षों मे जो व्यय करंगी, 
उसका समस्त योग ४,८०० करोड रुपये बैठता है । इस व्यय को विकास के मुख्य मार्गों में 
निम्न प्रकार बाँठा गया है “- 


पहली योजना दूसरी योजना” 
सारा व्यय करोड प्रति- सारा व्यय करोड प्रति- 
र० में शत रु० में दत 
१. कृषि और सामुदायिक विकास रे७२ १६ ४६९५ १२ 
२. सिचाई और बाढों का नियत्रण. ३६४ १७ धप्र्८ है 
३. बिजली २६६ ११ ४४० ९ 
४. उद्योग और खनिज १७६ ७ ८९१ १९ 
५. परिवहन और सचार ५५६ र्‌ड १,३८४ २९ 
६. समाज-सेवा, मकान और पुनर्वास ५४७ २३ ९४६ २० 
७ विविध १ हर ११६ २ 
योग २,३५६ १०० ४,८०० १०० 


अधिक विस्तृत विवरण संलग्न सूची सं० १ में दिया गया है । 


२. व्यय के इस आवण्टन से प्रकट होता है कि योजना में किस काम को कितनी 
प्राथमिकता दी गई है । दूसरी योजना मे सबसे अधिक जोर औद्योगिक उन्नति पर दिया 
गया है। रेल और खातो का विकास भी उद्योग के साथ जूडा हुआ हैँ । रेलो के पुराने 
सामान को बदलने और नया सामान खरीदने का पहले से बचा हुआ बड़ा भारी काम भी 
पूरा करना है। यही कारण हूँ कि उद्योगो और खानो के विकास के साथ यातायात और 
सचार को मिलाकर, द्वितीय योंजना के समग्र व्यय का लगभग आधा उनके लिए 
शवखा गया है । इसकी तुलना में प्रथम योजना मे लगभग एक-तिहाई व्यय इन कामों के 
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बनाई 


लिए रखा गया था। यदि ब्रिद्युत शक्ति के उत्पादन को भी औद्योगिक विकास का भाग मानें 
लिया जाय तो इस मद का व्यय ५७ प्रतिशत बैठ जाता है। प्रथम योजना में, सिचाई और 
कृषि के विकास से सीधा सम्बन्ध रखने वाले कामो के लिए समस्त व्यय का लगभग एक- 
तिहाई रखा गया था। उसके मुकाबले में द्वितीय योजना मे यह व्यय समस्त योग का लग- 
भग पंचमाश हैं। समाज-सेवाओ, मकानों और पुनर्वास का व्यय समस्त योग का लग- 
भग २० प्रतिशत है । इन मदों पर प्रथम योजना मे भी लगभग इतना ही प्रतिशत व्यय 
किया गया था । 


३ औद्योगिक विकास की दिशा में बडा कदम उठाने का समर्थन करने के लिए 
बहुत युक्तियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक कृषि ही अत्यधिक मात्रा मे भारतीय 
अरथे-व्यवस्था का आधार बनी हुई है। इस आधार का भार अन्य साधनों पर भी डालने 
की आवश्यकता है, और यदि विकास की गति को तीव्र करना हो तो बूनियादी और यत्त्र 
बनाने के उच्योगो पर विशेष बल देना होगा। प्रथम योजना-काल में कृषि के उत्पादन और 
राष्ट्र की आय में जो वृद्धि हुई थी उसने औद्योगिक उन्नति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये 
जमौन तैयार कर दी है | द्वितीय योजना मे औद्योगिक उन्‍नति पर अधिक व्यय करने की 
आवश्यकता इस कारण भी है कि प्रथम योजना में इस कार्य के लिये जितना धन रखा गया था 
उससे कम व्यय हुआ । प्रथम योजना के अच्त में बडे उद्योगो, वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
खनिजों पर व्यय लगभग ७४५ करोड रुपये तक होने की सम्भावना है, जबकि इन कामों के 
लिए रखी गई राशि १४६ करोड रुपये थी। द्वितीय योजना में इन कामों के लिए 
६६१ करोड रु० रक्‍्खे गए है । गृहोद्योगों और अन्य छोटे उद्योगो के लिए, इसके अतिरिक्त 
२०० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । औद्योगिक विकास के कारण, उससे सम्बद्ध 
आवश्यकता कितनी बढ जायगी, इसका कुछ अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 
परिवहन और सचार के लिये १,३८४ करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसमे 
६०० करोड़ ₹० रेलो के लिये हे । 


४ जब प्रथम योजना आरम्भ की गई थी तब अन्न और अन्य आवश्यक कच्चे मालो 
की कमी के कारण गम्भीर समस्या का सामना करना पड रहा था। वे कमियाँ अब दूर हो 
चुकी हे। फिर भी खेती की पैदावार बढाने के प्रयत्न में ढीछ डाल देने का कोई प्रइन 
नही है । भारत की आबादी प्रतिवर्ष ४५ से ५० लाख तक के हिसाब से बढ रही है। 
द्वितीय योजना में पृजी-विनियोग के जो भारी कार्यक्रम रखे गए हे उनसे लोगो की आमदनियाँ 
भी बढेगी, और उनका बहुत बडा भाग खाने पीने की वस्तुओं पर व्यय किया जायगा । औद्यो- 
गरिक उन्नति के साथ-साथ कच्चे माल की माँग भी बढ जायगी। इस लिये भविष्य में कई वर्ष 
तक खती की पैदावार को बढाना विकास की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। 
इसके लिए सिंचाई अच्छे बीज और खाद पहुंचाने, पश्च-पालन और खेती के तरीको मे 
सुधार आदि के कार्यक्रमो को निरन्तर पूरा करते रहना होगा । द्वितीय योजना में देहातो का 
पुतयेठन करने के लिए, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को उचित 
प्राथमिकता प्रदान की यई हूँ । 


१०५ 


५ ४८००करोड रु० के समस्त विकास व्यय मे से, १२१४ करोड रु० राज्यों कौ 
योजनाओ के हिसाब में दिखलाए गये है। जो कार्यक्रम राज्यों द्वारा अथवा उनकी मारफत पूरे 
किए जाएंगे, उन्हें यथासम्भव उनकी ही योजनाओ में शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्रो में, 
राज्यों की योजनाओं मे दिखलाय हुए व्ययों को, ऐसे मदो मे से सहायता दी जायगी जो 
अब केन्द्र के हिसाब मे दिखलाये हुए हे। उदाहरणायें, पिछडे हुए वर्गों की उन्नति, ग्रामो- 
द्योग और छोटे उद्योग, और नगरो में सफाई तथा पानी का पहुचाना, राज्यों की योजनाओ 
के अग हे, परन्तु इन कामों में केन्द्रीय सरकार भी सहायता देगी | राज्यों की योजनाओ में 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के लिए अभी जो राशियाँ रखी गई हे वे अस्थायी 
मात्र हे । २०० करोड रुपये की वर्तमान व्यवस्था पर, कुछ समय पश्चात्‌ राज्यों की सलाह से 
पुनविचार किया जायगा, और सम्भव है कि तब आवण्टन में कुछ परिवर्तन करता पड जाय । 
प्रत्यक राज्य की योजना का विवरण सलग्न सूची स० २ में दिया गया है । 


दूसरी योजना में पूजी का विनियोग 


६, योजना के सावेजनिक क्षेत्र के लिए नियत ४८०० करोड रु० के समस्त विकास व्यय 
में से, १००० करोड रु० तो विकास-कार्यों के चालू व्यय में लग जाएंगे और शेष २८०० करोड 
रु० का विनियोग उत्पादक कारखानो आदि के बनाने मे होगा। निजी क्षेत्र में, योजना के 
पाचो वर्षों मे, मोटे हिसाब से २३०० करोड रु० का बिनियोग होने का अनुमान किया गया 
है । इसमे से आशा है कि ५०० करोड रु० का विनियोग सगठित उद्योगो और खानो में 
होगा। बागानो, निजी परिवहन और बिजली के कारखानों म लगी हुई निजी प,जी 
कितनी है, इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी इतनी अपर्याप्त है कि उसके आधार पर केवल 
कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता हैं। इस हिसाब में लगी हुईं पूंजी की राशि १०० करोड 
रु० मान ली गई है। खेती और देहाती तथा छोटे उद्योगो मे लगी अधिकतर पूृ'जी तकद नहीं 
है। इसलिए उसे इस हिसाब में सम्मिलित नहीं किया गया । इस भाग में लगी हुई नकद 
पू जी मोटे हिसाब से ३०० करोड रु० होगी । मकानो, दुकानों, स्कूलो और चिकित्सालयो 
आदि के निर्माण पर पाँचो वर्षों मे मिलकर लगभग १००० करोड रु० लग जाएगे । इसके 
मुकाबले में “टेक्सेशन-इन्क्वायरी-कमीशन” अर्थात्‌ कर-जाँच-आयोग ने अन्दाजा लगाया था कि 
१९५३-५४ में शहरी इमारतों में १२० करोड रु० लगा हुआ होगा । इसके अतिरिक्‍त 
योजना के कारण उत्पादन के कार्यों और आथिक हलचलो में वृद्धि हो जाएगी, इस 
लिए स्टाको में और भी पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता दोगी। इसका अन्दाज 
४०० करोड र० लगाया जा सकता है । 


७, सार्वजनिक और निजी, दोनो विभागों का पूजी-विनियोग पाँच वर्ष के काल में 
६१०० करोड रु० बैठता है---३८०० करोड रु० सावेजनिक क्षेत्र का और २३०० करोड 
निजी क्षत्र का। प्रथम योजना में ३५०० करोड रु० का विनियोग हो जाने की कल्पना की 
गयी थी, उसमेसे आधा सावंजनिक क्षेत्र का था। द्वितीय योजना का समस्त पूजी« 


२९ 


विनियोग, पहली योजना की अपेक्षा ७५ प्रतिशत अधिक है, और सार्वजनिक तथा निजी क्षत्रों 
के विनियोगों में अनुपात ६३ ३८ का है। 


८ ६१०० करोड ₹० का विनियोग कार्यक्रम बना लेन का अर्थ यह है कि देश की 
जनता को भारी परिश्रम करना होगा । आशा है कि दूपरी योजना के अन्त तक राष्ट्र की 
आय में लगभग २४ प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी। पूजी-विनियोग की भाषा में इसका अर्थ 
यह होता है कि जहाँ अब राष्ट्रीय आय का "७ प्रतिशत व्यवसायों में लगा हुआ है, वहाँ पांच वर्ष 
के पश्चात्‌ वह १२ प्रतिशत हो जाना चाहिए। यदि यह मान कर चलें कि राष्ट्रीय बचत के 
अलावा विदेशी सूत्रों से भी सहायता मिल जायगी, तो भी बचत के वर्तेमान ७ प्रतिशत के 
स्तर को उठाकर, योजना के अन्त तक १० प्रतिशत से ऊपर ले जाना होगा। 


उत्पादन ओर विकास के लक्ष्य 


६  सावेजनिक और निजी क्षेत्रों में जितनी पूजी का विनियोग करने की सोची 
गईं है, उसके आधार पर पाँच वर्ष के अन्त में रखे गये उत्पादन और विकास के प्रधान लक्ष्यों 
का विवरण संलग्न सूची सं० ३ में दिया गया है। संक्षेप में दूसरी योजना में कृषि-उत्पादन 
में वृद्धि का लक्ष्य १८ प्रतिशत रक्‍्खा गया है । खाद्यान्‍्नों का उत्पादन १ करोड टन अर्थात्‌ 
१५ प्रतिशत बढ जायगा | कपास, चीनी और तिलहनों का उत्पादन खाद्यान्तों की अपेक्षा 
अधिक बढ़ेगा । इनके उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य क्रश ३४, २८ और २१ प्रतिशत रखा 
गया है । योजना-काल के अन्त में, इसके अतिरिक्त उत्पादन के फल-स्वरूप प्रति व्यक्ति 
पीछे अन्नो की खपत वतंमान १७ २ औंस से बढकर १८३ औंस और चीनी की खपत 
वर्तमान १४ औंस से बढकर १ ७५ औंस हो जाएगी । चीनी की खपत का यह हिसाब 
कच्ची खांड को आधार मानकर लगाया गया है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक-विकास के 
कार्यक्रमों को इतना बढाया जायगा कि देश की आबादी में से ३२॥ करोड जनता उनसे 
लाभान्वित होने लगेगी । सिंचाई की भूमि मे २१० लाख एकड़ की वृद्धि हो जायगी। पहली 
योजना में इस वृद्धि का लक्ष्य १७० लाख एकड रक्‍्खा गया था । बिजली का उत्पादन बढानें 
के लिए ३४ लाख किलोवाट क्षमता के नये यन्त्र लगाये जाएँगे । इससे १९६०-६१ तक देश 
. में ६८ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने लगेगी जब कि पहली योजना के आरम्भ में केवल 
२३ लाख किलोवाट बिजली ही उत्पन्त होती थी । इस्पात, कोयले, सीमेण्ट, और रासायनिक 
खाद के घरेलू उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हो जायगी । तेयार इस्पात का उत्पादन अब 
१९५५-५६ में १३ लाख टन हो रहा है, १६६०-६१ तक इसे बढाकर ४३ लाख टन कर 
देने की योजना है। कोयले का उत्पादन ३७० लाख टन से ६०० लाख टन, सीमेण्ठ का 
४८ लाख टन से १०० लाख टन, और रासायनिक खादो में अमोनियम सल्फेट का ४ लाख 
टन से १६ लाख टन तथा सुपर फौस्फेट का १ लाख टन से बढकर ६ लाख टन हो जायगा। 
उत्पादक सामान का निर्माण आगामी पाँच वर्षों में १५० प्रतिशत बढ जाने की आशा है। 
शिक्षा, स्वास्थ्य, मकानो, विस्थापितो के पुनर्वास, और अन्य सामाजिक सेवाओ में भी 
बहुत प्रगति होने की आशा है । 


श्र 


न ध्दीय । 8०. 
राष्ट्रीय आमदनी ओर रोजगार 

१० इन सब विकास-कार्यों का प्रभाव राष्ट्र की आय पर भी होगा। निम्न सूची 

से ज्ञात होगा कि पहली और दूधरो योजनाओ के काल मे राष्ट्रीय आय मे कितनी वृद्धि होगी. 


राष्ट्र के औद्योगिक साधनों से शुद्ध उत्पादन 
अंक करोड़ रुपयों में 
(१६५२-४३ मे प्रचलित मूल्यो के आधार पर) 


वृद्धि का प्रतिशत 
१६५०-५१ १६५५-४९ १६६०-६१ १६५१-२६ १६५६-६१ 

१ कृषि और 

तत्सम्बन्धी काय,।.._ ४४५० ५२२३० ६१७० श्द १८ 
२. खनिज पदार्थ प० ६५ १५० १९ भ्८ 
३. कारखाने ५९० दढे० १३८० ४३ ६४ 
४. छोटे व्यवसाय ७४० ८४० १०८५ १४ ३० 
भू, निर्माण या तामीर १८० २२० २९५ २२ रेड 
६. व्यापार, परिवहन 

और सचार २१६३० श्ण्७भ५्‌ २३०० ै] २३ 


७. पेशे और नौकरियाँ 
(सरकारी नौकरियाँ 


शामिल करके ) १४२० १७०० २१०० २० २३ 
८. समस्त राष्ट्रीय 

उत्पादन ६१९० १०८०० १३४८० श्द २५ 
९ प्रति व्यक्ति आय रु० २५५ र्‌८० ३३० १० १८ 


किक 


राष्ट्रीय आय १९५५-५६ मे १०८०० करोड़ रुपये थी। १९६०-६१ में उसके 
१३४८० करोड़ रुपये हो जाने की आशा हे ; अर्थात्‌ उसमें २५ प्रतिशत वुद्धि हो जाएगी। 
प्रति व्यक्ति पीछे आय में वृद्धि का यह औसत १८ प्रतिशत (१९५५-५६ के २८० रु० से 
१६६०-६१ में ३३० रु०) बेठेगा । पहली योंजना में वृद्धि का यह औसत १० प्रतिशत (२५४ 
रुपये से २८० रुपये) था। 


११. स्मरण रखना चाहिए कि पहली योजना में दूरवर्ती विकास का एक चित्र तेयार 
कियां गेया था, जिसमे १६७१-७२ तक राष्ट्रीय आय दुगुनी दिखलाई गई थी। पहली 
मोजना की अवधि में राष्ट्रीय आय लगभग (६८ प्रतिशत बढ़ी हे । यदि तीसरी और उसके 
पदचात्‌ की योजनाओं में भी वृद्धि का क्रम, दूसरी योजना के समान, २५ प्रतिशत बचा 
रहे तो राष्ट्रीय आय १९६७-६८ तक ही, अथात्‌ आरम्भिक अनुमान से चार वर्ष पूढं द्वी 
दुगुनी दो जाएंगी । 


दे 


१६, दूंसरी योजना से लोगो को रोजगार दिलाने मे कितनी सहायता मिल सकती 
है और इस सम्बन्ध में किन आदर्शों और नीतियो को सामने रकक्‍्खा जाएगा, इस विषय पर 
तीसरे अध्याय में विचार किया गया है | दूसरी योजना की अवधि मे, कृषि के अतिरिक्त 
अन्य क्षेत्रो में 5० लाख नये लोगो को रोजगार मिलने का अनुमान है । 
यह अदाजा लगाते हुए केवल पूरे समय के रोजगारों की गिनती की गई है । योजना 
में सिंचाई और पडती जमीन को तोड़ना सरीखे ऐसे कार्यक्रम भी हे जिनसे अधूरा रोजगार 
प्राप्त लोगो को पूरे समय का रोजगार देने और नए आदमियो को खपाने में सहायता 
मिलेगी । अभी तक देहाती क्षेत्रों का सामाजिक तथा आर्थिक गठन ऐसा है कि उस में, काम 
और आमदनी की दृष्टि से, अधूरे और पूरे समय काम में लगे रहने वालो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
गणना नही की जा सकती। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, यह स्पष्ट ही है कि 
खेती की पैदावार १८ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है। इस बात का विचार करते हुए कि 
कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे रोजगार मिलने के अवसर बहुत अधिक बढ़ जायेगे, ऐसे 
आदमियो की सख्या अपेक्षाकृत कम हो जाने की सम्भावना है जा अब तक अपने निर्वाह के 
लिए केवल भूमि पर निर्भर करते हे । इससे आशा होती है कि कृषि के क्षेत्र में लोगो की 
आय बढ जाएगी और अधूरे समय काम करने वालो की सख्या घट जाएगी । देहाती और 
छोटे उद्योगो को उन्‍नत और पुनर्गठित करने के लिए योजना में जो कार्यक्रम बनाया गया 
है उससे भी इन कामो में लगे हुए बहुसख्यक लोगो को अधिक रोजगार मिल सकने की आशा 
है । सब मिलाकर सम्भावना यह है कि मजदूरी से अपना निर्वाह करने वालो की सख्या में 
आगामी पॉँच वर्षो मे १ करोड़ की जो वृद्धि होगी उसका बहुत बड़ा भाग, योजना के कारण 
श्रमिको की निरन्तर बढती हुईं माग पूरी करने मे खप जाएगा। 


वित्तीय साधन 


१३. ४८०० करोड़ रुपए के व्यय की जो योजना बनाई गईं है उसकी पूर्ति करने 
वाले वित्तीय साधनों का परीक्षणात्मक अन्दाजा नीचे दिया जाता है --- 
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सर्वयोग ४८०० 
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इस सूची से प्रकट है कि योजना के लिए ३५० करोड़ रुपए द्वो बजट की आय मे से 
क्रो की वर्तमान दरो के आधार पर ही, प्राप्त किये जा सकते हे । ४५० करोड रुपए नए कर 
लगाकर एकत्र करने का यत्न किया जाएगा। इन दोनो राशियो को मिला देने पर योजना 
के समस्त व्यय का छठा भाग बजट के चर्तमान राजस्व मे से ही मिल जाता है । आशा है कि 


रेले अपने विकास के कार्यक्रमों के लिए १५० करोड रुपए स्वय दे सकेगी। इस राशि का 
एक भाग रेलो की उस अतिरिक्त आय में से मिल जाने की आशा है जो कि उन्हें, योजना के 
कारण, उनका काम बढ जाने से होगी । उक्त राशि का शेष अंश, भाड़े और किराये की 
दरो मे थोडा-बहुत परिवर्तन करके एकत्र किया जा स्रकेगा। प्रोविडेण्ट फण्ड और इसी 
प्रकार के अन्य ऋणो तथा बचतो से २५० करोड़ रुपए मिल जाने का अन्दाजा, इन खालो की 
बतंमान तथा उस भावी आय के आधार पर किया गया है जो कि होने की आझा है । 


१४ बाजार से मिलने वाले ऋणो और छोटी बचतो की राशि हार के वर्षों के 
अनुभव के आधार पर, बहुत बढ़ा कर रक्खी गई है । गत दो वर्षों में, खुले बाजार में जनता 
से सरकार को जो ऋण मिला उसका औसत स्तर लगभग १०० करोड रुपए का रहा। अब 
पूजी का बाजार, पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा, अधिक नरम हो गया है। इस' सुधार प्रवृत्ति 
के बने रहने की आशा है और ऋणो से ७०० करोड़ रुपए मिल जाने का लक्ष्य 
सम्भवत अधिक ऊचा नही है । इसके विपरीत, इ सी अवधि में ४३० करोड़ रुषए के सरकारी 
ऋणो को मियाद प्री हो जाएगी । इतनी राशि सरकार को वापिस करनी होगी। निजी 
उद्योगो मे लगाने के लिए भी पू जी की माँग बहुत बढ़ गई हे । इन सब हालात को देखते 
हुए, पुराने ऋण चुकाने के बाद, सरकार ने ऋणो से पूजी एकत्र करने का जो कार्यक्रम 
बनाया है, वह खासा बड़ा है । 


१५. १६५०-५१ में छोटी बचतों से एकत्र हुई पूंजी का स्तर ३३ करोड रुपए 
था। वह बढ़ कर चालू वर्ष मे ६० करोड रुपये तक पहुँच गया। योजना में इस बात का 
लक्ष्य औसतन १०० करोड़ रुपये प्रति-वर्ष रक्‍्खा गया है । यदि छोटी-छोटी बचत करने का 
खूब प्रचार किया जाए, और जिलो तथा तहसीलों में भी उस प्रयत्न को घर-घर तक पहुँचा 
" दिया जाए तो यह लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा । आवश्यकता इंस बात की हू कि राज्य-सरकारे 


२५ 


और निजी सगठन मिलकर प्रयत्न करे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ बचत 
करने की आदत पड जाए । योजना में समस्त व्यय की राशि का २४ प्रतिशत तक बाजार के 
ऋणो और छोटी बचतो से मिल जाने का भरोसा किया गया है । कम-विकसित अर्थ-व्यवस्था 
के इस देश मे, करो से या साव॑जनिक उद्योगो से जो आय हो सकती है उसकी सीमाओं का 
विचार करते हुए, जनता से ऋण लेकर पूजी एकत्र करने के प्रयत्नो को उतना ही तीक्र 
करना पडेगा। 

१६ यहाँ तक जिन साधनों की चर्चा हुई उनसे मिलने वाली पू जी का योग २,४०० 
करोड रुपए होता है। समस्या जेष २,४०० करोड रुपए एकत्र करने की रह जाती है। 
“इसका ५० प्रतिशत, अर्थात्‌ १,२०० करोड रुपए घाटे का बजठ बनाकर प्राप्त किए जा सकते 
हे। परन्तु इस राशि का बोझ भी वस्तुत देश की आन्तरिक बचत पर ही पडेगा । समस्त पू जी 
का इतना बडा भाग अर्थात्‌ २५ प्रतिशत इस प्रकार एकत्र करना पडेगा, इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि विकास की आरम्भिक अवस्थाओ में कर बढाने में कितनी कठिनाई होगी । 
विकसित होती हुई अथं-व्यवस्था मे धत की भी अधिकाधिक आवश्यकता होती है, 
इसलिए एक हद तक घाट का बजट बनाना न केवल सुरक्षित रहता है, आवश्यक भी हो 
जाता है। परन्त्‌ एक हद से आगे बढने पर, घाटे के बजट से मुद्रा-स्फीति होने लगती है । 
जिस सीमा तक हमने घाटे का बजट बनाकर पू जी एकत्र करने की बात सोची है, उसमे भी 
खासी जोखिम है । यह हमे केवल विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए उठानी पड़ 
रही है, और इसीलिए, यदि हालात बिगडने लगे त्ो, जनता और अधिकारियों, दोनो को, 
उनका सामना करने के लिए नियन्त्रण आदि सुरक्षा के आवश्यक उपायो का प्रयोग करन 
को तैयार रहना चाहिए। 

१७. वर्तमान परिस्थितियों में स्वभावत उन विदेशी साधनों का पहले से अन्दाजा नहीं 
लगाया जा सकता जो कि देश की बचत मे सहायता करने के लिए मिल सकेंगे । पहली 
योजना की अवधि में इत साधनों का औसत ४० करोड रुपए वाषिक रहा था। इस राश्ति 
की तुलना मे, ऊपर वणित योजना में १६० करोड रुपए वाषिक का जो अन्‍न्दाजा लगाया 
गया हैँ, वह निरचय ही बहुत अधिक है। इस्पात के कारखानो तथा अन्य नए 

'उद्योगो को आरम्भ करने के लिए जो व्यावसायिक ऋण मिलेगे, उन्हे हिसाब में 
शाम्रिल करने के बाद भी यह अन्दाजा अधिक ही रहता है। परन्तु ८०० करोड रुपए 
की यह बड़ी राशि हमारी आवद्यकताओ को प्रकठ करती है। जिस योजना में सर्वप्रथम 
स्थान औद्योगिक विकास को दिया जाएगा उसमे अनिवार्य-रूपेण विदेशी मुद्रा का भाग अधिक 
रहेगा ही । जेसा कि आगे स्पष्ट किया गया है, अपने देश के विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष और 
देश मे लगी हुई निजी विदेशी पूजी का खासा उपयोग कर लेन के पदचात्‌ भी, पाच वर्षों मे 
विदेशी मुद्रा की 5०० करोड रुपये की कमी रह ही जाएगी। परन्तु अधिक विकसित देशों 
में, उन देशो से बाहर लगाने के लिए जो अतिरिक्त पूजी मिल सकती है, उसे देखते हुए ८०० 
करोड़ “सप की विदेशी सहायता मिल जाना असम्भव तथा व्यवहार-कोटि से बाहर क्षी 
बात न [| 
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१८. अब भी ४०० करोड रुपये की कमी रह जाती है। इसे देश की आन्तरिक 
बचत से पूरा करना होगा। अभी यह बतलाना सम्भव नही है कि इस राशि की पूर्ति किस प्रकार 
की जाएगी । स्पष्ट है क्रि यह कार्य अत्यन्त कठिन है । जैसा कि पहले बतलाया गया है, 
इस योजना का रूप केवल एक ढाचे का है। इसमे प्रति वर्ष का सुस्पष्ट कार्यक्रम साथ साथ 
निश्चित करते हुए चलना होगा । इस प्रकार अपनी आवश्यकताओ और कमियो पर विचार 
निरन्तर चलता रहेगा। वित्तीय साधनो तथा इस्पात सरीखे बुनियादी सामान और चिदेशो 
से मगाये जाने वाले यत्रों आदि के सम्बन्ध में * अनिश्चितता पर विचार करते हुए 
पचवर्षीय ढाचे के भीतर वाषिक कार्यक्रम निर्धारित किये जाएगे। 


१६, इस योजना के कारण देश के वित्तीय साधनो पर कितना भारी बोझ पड़ेगा, 
यह अब इतना स्पष्ट हो गया है कि उसकी और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नही 
रही । स्पष्ट हैँ कि असाध्य साधन या भरपूर प्रयत्न करके ही योजना को पूर्ण 
किया जा सकता है । न केवल देश के आस्तरिक साधनों का प्रयोग ऊपर बत- 
लायी गई मात्राओ तक करना आवश्यक हैँ, बल्कि उपलब्ध विदेशी साधनों में 
जो न्यूनता रह जाय उसे पूरा करने के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। इसके 
लिए, आवश्यक कर लगाने के प्रयत्वत का महत्व अत्यधिक हे। पृ जी-विनियोग का 
कार्यक्रम प्रा करने के लिए साधतो को बचाकर चलना होगा, और आवश्यक बचत प्राप्त 
करने का सबसे अधिक प्रभावशाली और न्यायोचित उपाय कर लगाना है। निस्सन्देह 
इसकी भी सीमाए हे, परन्तु पाँच वर्षों मे ४५० करोड रु० का अतिरिक्त कर, सम्भावनाओ 
और आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत अधिक नही है । विकास की योजनाओ में सावंजनिक 
क्षेत्र का भाग अधिक बडा रखकर, उसकी आवश्यकताए केवल इस प्रकार पूरी कीजा 
सकती हे कि राष्ट्रीय आय का अधिकाधिक भाग, सरकारी आमदनी के मार्ग से, सावेजनिक, 
कोष में एकत्र होता चला जाय । भारत में इस का अनूपात बहुत नीचा हे--राष्ट्रीय 
आय का ७ प्रतिशत से कुछ अधिक । ४५० करोडर० के नये कर लगाने के पश्चात्‌ भी इस अनुपात 
का स्तर स्वल्प ही ऊचा उठेगा। इसी कारण इसे न्यूनतम लक्ष्य मानकर ही चलना 
चाहिए। सारी योजना मे कर के अतिरिक्त साधन-सूत्रो पर इतना अधिक॑ भरोसा किया गया 
है कि करो के क्रम मे तनिक-सी असफलता हो जाने से भी समस्त योजना जोखिम में फंस 
जायगी । यह भी बतला देना आवश्यक है कि करो को केवल सरकारी आय बढाने का 
साधन नही समझना चाहिए , इनका सम्बन्ध योजना के कई मौलिक लक्ष्यो और उद्देश्यों 
के साथ भी है । बडे कारखानो मे बने माल पर अधिक कर लगाने की आवश्यकत्ता इस 
कारण भी है कि उत्पादन के विकेन्द्रीकृत उपायों को सफल बनाने मे सहायता मिल जाय | 
करो से आथिक विषमताए कम करने मे भी सहायता मिलती है । 


२०, अतिरिक्त कर लगाने के इस प्रयत्न मे, केन्द्र और राज्यो की सरकारो के भाग 
समान रहने की आश्या की जाती हैँ। राज्य-सरकारो को जिस मार्ग पर चल कर अतिरिक्त आय 
करनी होगी, उसका निश्चय उनके साथ विस्तृत विचार-विनिमय करके किय" जा चुका है । 
केन्द्रीय सरकार कर-जाच आयोग की कुछ सिफारिशो पर अमल पहिले ही कर चुकी है, और 


का २७ 


आवद्यक कारंवाई भी शीघ्र ही की जायगी । राज्यो की आयो का लक्ष्य, बहुत-कुछ कर- 
जांच-आयोग के सुझावों के अनुसार ही, निश्चित किया गया है, और उन्हे उस लक्ष्य की 
पूति के लिए यथासाध्य प्रयल करना होगा। केन्द्र और राज्यों, दोनो स्थानों पर, प्‌ जी का 
व्यय बहुत बड परिमाण मे किया जाने वाला है। इस कारण उनके बजटो में घाटा रहने की 
सम्भावना है। परन्तु यदि उसे पूरा करने के लिए उधार लेना पडे, तो उससे बचने का निर्णय 
किया जा चुका है । औचित्य का तकाजा यह है कि विकसित होती हुईं अर्थ-व्यवस्था मे, पू जी- 
के कार्यक्रमों की विनियोग पूति अधिकाधिक मात्रा. मे वर्तमान राजस्व, में से ही की जाय । 


२१, सावंजनिक क्षेत्र मे विकास के बडें-बडे कार्यक्रमों के लिए साधन एकत्र करते 
हुए, आरम्भ में स्वभावत' कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा। परन्तु जब सार्वजनिक 
उद्यमो में बचत होने लगेगी तब और विनियोग करने के लिए, साधन अधिकाधिक मात्रा में 
उपलब्ध होने लगेगे । समस्त समुदाय की दृष्टि से, मूल निर्णय यह करना है कि आरम्भ में 
कितना विनियोग करने की जिम्मेदारी उठाई जाय। यह निर्णय हो चुकने पर, आवश्यक 
शेष प्‌ जी का भार पद्धति को उठाना पडेगा। सावंजनिक उद्यमो को अपने मूल्य की नीति 
का निर्धारण, समस्या के इस पहलू को देख कर करना होगा। समाज के समाजवादी ढाचे 
और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को केवल लक्ष्य मानकर ही नही चलना चाहिए, वे शीक्षता 
पूर्वक विकास करने के साधनों के अग भी है। ज्यो-ज्यो सार्वजनिक उद्यमों में बचत के 
द्वारा पृ जी एकत्र होती जायगी त्यो-त्यो प्रगतिशील अथं-व्यवस्था की नीव पड़ती जायगी। 


योजना के लिए विदेशी विनिमय के साधन 


२२ देश की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में गत दो वर्षों में खासी उन्नति 
हुई है। १६५४ मे देश के चालू खाते में भुगतान स्थिति प्राय सन्तुलित हो गई 
थी, और १६५५ मे कुछ बचत होने की आशा है । देश मे विकास-व्यय ऊंचा 
होते जाने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सुधार, प्रथम योजना की अवधि में 
देश की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। फिर भी दूसरी योजना-काल में विदेशी मुद्रा 
प्राप्त करने के साधनों पर अनिवायं-रूपेण भारी बोझ पडेगा, क्योकि एक तो योजना पर व्यय 
बहुत अधिक किया जाना है और दूसरे आधार-भूत उद्योगों तथा परिवहन के विकास 
पर विशेष बल दिया जा रहा है । 


२३. आगामी पांच वर्ष मे विदेशी विनिमय की कमाई कितनी हो सकेगी और उसकी कितनी 
आवश्यकता पडेगी, इन दोनो अन्दाजो में स्वभावत अनिरचय की मात्रा बहुत अधिक रहेगी। 
पटसन के माल और मंगनीज सरीखी भारतीय निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुओ की माग मे भारी 
उतार-चढाव होता रहता है। चाय, पटसन और सूती वस्त्र आदि भारतीय निर्यात की अन्य अधि- 
काश वस्तुओ को दूसरे ठेशो के साथ अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है। यदि 
मानसून प्रतिकूल हो जाय तो अनाजों का आयात बडी मात्रा मे करना पड़ता है। इस्पात 
सरीखे जिन आयात पदार्थों की योजना के विकास-कार्यों के लिए. आरम्भ में ही आधारभूत 


श्ष 


आवश्यकता पडती है उनके भी विदेशों से निदचय-पूवंक मिल जाने की कल्पना नहीं की 
जा सकती । इन सब कारणो से इस समय तो योजना के लिए कितनी विदेशी विनिमय की 
आवश्यकता पडेगी और उसकी पूर्ति के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पडेगा, ये 
दोनो अन्दाजे केवल अस्थायी रूप से किये जा सकते हे । 

२४ आरम्भ में अपनी आवश्यकता और कमाई का जो अन्दाजा लगाया जा सकता है 
उसके अनुसार निर्यात और आयात के मूल्यो के सन्तूलन मे, चालू अवस्थाओ के आधार पर 
दूसरी योजना की अवधि में १,१०० करोड रु० का कुल घाटा रहेगा। ११ सौ करोड़ 
रुपये के घाटे की पूर्ति बाहरी साधनों के द्वारा करनी पडेगी, जिनमे शुद्ध निजी वैदेशिक पूजी 
विनियोग तथा देश के समृहीत ब्रेदेशिक विनिमय कोष से धन वापस लेना शरीक हे । 

२५ ५ सालो मे १,१०० करोड रुपये के कुल घादे का जो अन्दाज हैं वह 
प्रयाशित आय तथा जरूरतों के ब्योरेवार हिसाब पर आधारित है । यह हिसाब 
कई-एक कल्पनाओ के आधार पर लगाया गया है । उनमे से मुख्य-मुख्य ये है --- 

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए यन्‍्त्रो और अन्य सामान 
का आयात अन्दाजन १,३५० करोड़ रु० के मूल्य का करना पड़ेगा; 

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षो मे लोहे और इस्पात का आयात औसतन १५ और 
१६ लाख टनो के बीच रहेगा और पाँचवे वर्ष में आयात लगभग नहीं करना पड़ेगा; 

(ग) पावचो वर्षों मे कुछ मिलाकर खाद्यान्न का आयात लगभग ४० छाख टन होगा, इसका 
वाधषिक औसत बहुत-कुछ वही द्वोगा जो गत दो वर्षो में था, 

(घ) चोनो का आयात औश्वतन एक लाख टत वाधिक से अधिक नहीं होगा, और कपास 
का आयात औसतन लगभग वही रहेगा जो अब हैं; 

(ड) रासायनिक पदार्थों, रगो, कागज, का्डेबो्ड और खनिज तैल आदि पदार्थों का 
आयात, देश को आवश्यकताएँ बढ जाने पर भी, सब मिलाकर वर्तमान स्तर से 
बहुत अधिक ऊँचा नही उठेगा; 

(च) विदेशों विनिमय को न्यूनता होने के कारण, देश की व्यापारिक और वित्तीय 
नीति यह रहेगी कि वस्त्र, खाद्य-वस्तुओ, बिजली के सामान और छुरी-काँदे 
आदि तैयार उपभोग्य पदार्थों का आयात वर्तमान स्तर से ऊपर न उठने 
दिया जाय, 


(छ) सूतो वस्त्रो का निर्यात क्रमशः: बढ़ जायगा। १६५४-५५ में इसकी मात्रा 5१ 


करोड़ ४० लाख गज थी, १६६०-६१ मे यह ११० और १२० करोड़ गज के बीच 
पहुँच जायगी, 


(ज) कच्चा लोहा, मेगवोजू, लोहे की छीलन-कतरन और तिलहनो का निर्यात खासा बढ़ 
जायगा, 


(झ) चाय के निर्यात, मे थोड़ी द्वी वृद्धि होगी और पटसन के सामान का नियांत औसतन 
१९५४-५४ के स्तर से कुछ नीचा रहेगा; े 
(अ) सीने को मशोने, साइकिले, बिजली के पंखे और इंजीनियरिंग के अन्य सामान के 
जो देश में नये बनने लगे हे निर्यात मे खासी वृद्धि हो जायगी; 


२६ 


(ट) आगामी पांच वर्षों में अन्त रॉष्ट्रीय व्यापार औसतन उतना ही अनुकूल रहेगा 
जितना कि १६५४-५४ में था, और 


(5) द्वितीय योजना काल मे अप्रत्यक्ष खातों में जो शुद्ध कमाई होगी वह वर्तेमान दर से कुछ 
कम ही रहेगी । 


२६ उद्योगो और परिवहन के विकास का जो बडा कार्यक्रम बनाया गया है, उसके 
लिए गन्त्रो और अन्य साधनों का आयात १३५० करोड रुपये के मूल्य का करना पडगा। 
अकेले सावंजनिक क्षेत्र में ही यन्त्रो और अन्य साधनो का आयात लगभग ६५० करोड 
रुपये के मूल्य का होगा । इसमें से ४२५ करोड रुपये परिवहन और सचार के, 
२४८० करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के, १७० करोड रुपये सिंचाई तथा बिजली के कार्येक्रमो 
के और शेष कृषि तथा समाज-सेवाओ के हिसाब में हे । निजी क्षेत्र मे ४०० करोड़ रुपये 
के यन्त्रादि आयात किये जाने का जो अनुमान लगाया गया है, वह मुख्यत सब औद्योगिक 
कार्यक्रमों के लिए होगा । 


२७ अनाज और चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं का आयात गत कुछ वर्षों 
में पहले ही बहुत घट चुका हैं। कृषि के विकास पर अधिकाधिक जोर दिये जाने 
के कारण, कृषिजन्य वस्तुओ का आयात वतेमान स्तर से अधिक करने की आवश्य- 
कता नही पड़ेगी । इसका अपवाद तभी करना पड़ेगा जब मानसून अनुकूल न रहे । 
यदि ऐसा हो गया तो अन्न और अन्य कृषि जन्य पदार्थों का आयात विदेशों से बड़ी 
मात्रा में करना पड़ जायगा। आजकल विदेशों में इत वस्तुओ के बडी मात्रा मे फालतू 
रहने के कारण आवश्यक आयात करने में कोई कठिनाई नही होगी । 


२८. दूसरी पच्रवर्षीय योजना में देश में रासायनिक पदार्थों और रगों आदि 
वस्तुओ के निर्माण में खासी वृद्धि हो जानें का अन्दाजा लगाया गया है। इसलिए 
आशा है कि देश की इन वस्तुओ की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति, विदेशों से आयात 
बढ़ाये बिना ही की जा सकेगी। 


२९. दूसरी पच्रवर्षीय योजना के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता बहुत अधिक 
होगी, इसलिये देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये पूरा प्रयत्न करना होगा । भारत का 
निर्यात-व्यापार अभी , तग है, उसे बढ़ाने और विकसित करने की आवश्यकता है विशेषत. 
पटसन, चाय, सूती वस्त्र, कच्चो धातुओ और तिलहनो के सम्बन्ध मे । जिन विविध उप- 
भोग्य भौर इजी|नियरिग वस्तुओ का निर्यात शुरू हुआ है, उनके व्यापार से विदेशी विनिमय 
की कमाई अभी अल्प मात्रा मे ही होती है, और इनके व्यापार से जल्दी ही अधिक 
कमाई होने लगने की आशा भी नहीं की जा सकती ।- फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है कि 
ज्यो-ज्यों अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक आधार का विस्तार होता जा रहा हैँ त्यो त्यो हमारे 
निर्यात की विविधता भी बढ़ती जा रही है। 


- ३० 


३०. यह कल्पना कि आगामी पाच बर्षों में भी व्यापार उत्तता ही अनुकूल रहेगा 
जितना कि वह १६५४-५५ में था, बाद की प्रबृत्तियो को देखते हुए कुछ अधिक आश्यपूर्ण 
है। १६५४-५५ की तुलना मे हालात पहले ही बिगड चुके है | विशेषत चाय का मूल्य गत वर्ष 
बहुत गिर गया । व्यापार की स्थिति का महत्व कितना अधिक है, इसका अन्दाजा इस बात 
से लगाया जा सकता है कि यदि आयात के मूल्य में केवल १० प्रतिशत वृद्धि या निर्यात 
के मूल्य में केवल १० प्रतिशत कमी हो जाय तो एक ही व में हमारे देश पर ६० से ८० 
करोड रुपए तक के विदेशी विनिमय का अतिरिवत भार बढ जाता हे । 


३१ दूसरी पचवर्षीय योजना मे भारत मे पर्यटन सुविधाएँ बढ़ाने की भी व्यवस्था 
है, इसलिए पर्यटन उद्योग से आय क्रमश. बढ़ती जाने की आशा है । परन्तु व्यापार मे वृद्धि, 
बिदेशी विभियोग की बड़ी मात्रा, और ब्रिटेन मे सुरक्षित भारतीय पौण्ड-पावना-कोष से 
संम्भावित निकासी के कारण जहाजी भाडे, ब्याजः और लाभाश आदि अप्रत्यक्ष मदो से 
होने वाली शुद्ध आय, वतंमान स्तर से भी कुछ कम होने की सम्भावना है । 


३२ चालू खाते मे अन्दाजे गए १,१०० करोड़ रुपये के घाठे मे से, २०० करोड़ 
रुपये तक की पूर्ति, ब्रिठेन मे सचित देश के पौण्ड-पावना-कोष में से कुछ रकम निकालकर कौ 
जा सकती है । यदि इस कोष में से आगामी पाच वर्षो में २०० करोड़ रु० निकाल लिये 
गए तो योजना के अन्त में यह सचित निधि लगभग ५०० करोड़ रुपये की ही 
रह जायगी। यह राशि हमारे केवल ७ महीने के आयात के मूल्य के बराबर होगी, और 
इसको वहा सुरक्षित बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर अचन्तरोष्ट्रीय 

ब्यापार के सन्‍्तुलन मे जो कठिनाई पड़ जाती है. उसे यह पूरा करन का काम देती रहती है । 


३३. दूसरी योजना की अवधि मे लगभग १०० करोड़ रु० की निजी विदेशी पूजी 
आने की भी आशा की जा सकती है । दिसम्बर १६९५३ को समाप्त हुए ५३ वर्षो में, हमारे 
देश में लगी हुई निजी विदेशी पू जी मे १३२ करोड़ रु० की वृद्धि हो गई थी, परन्तु इस राशि 
में ६० से ७० करोड़ रु० तक का ऐसा नफा था जिसका विनियोग पुत. इसी देश में कर 
दिया गया था। इस प्रकार इस अवधि मे नई लगी हुई शुद्ध निजी विदेशी पू जी की 
मात्रा कोई ७० करोड़ रु० ही बैठती है । इसलिए दूसरी योजना की अवधि में शुद्ध निजी 
रा पू जी के नये विनियोग की मात्रा का अन्दाजा १०० करोड़ रु० लगाना तकंसगत 
र्दांह। 


३४. शुद्ध निजी विदेशी पू जी के नये विनियोग और ब्रिटन में सचित पौड-पावना-कोष 
मे से निकासी की गणना कर लेने के पश्चात्‌, विदेशी विनिमय में ८०० करोड़ रु० की जो 
न्यूघता रहती है, उसकी पूर्ति केवल दो सूत्रों से की जा सकती है---अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो से 
प्राप्त होने वाली वैदेशिक सहायता तथा उस सहायता से जो विदेशी सरकार भारत-सरकार को 


कभी कभी दे देती हे। भारत को कई देशो और अच्तर्राष्ट्रीय बेक से सहायता अब भी मिल 
३६ 


रही है। गत कुछेक वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जो उन्‍नति हुई है उसके कारण बह 
विदेशी ऋणों का भूगतान करने में अधिक समय हो गया है। औद्योगिक विकास की कुछ 
महत्तम योजनाओं के लिए व्यापारिक शर्तों पर विदेशी ऋण मिलने की काफी सम्भावना है 
विदेशों में कृषि की फालतू पैदावार को बेचने का जो कार्यक्रम है उससे भी विदेशी सहायता 
की सात्र बद जाने की आशा है। इन सब कारणो से हमे आग्रामी वर्षों में गत बर्षों की अपेक्षा 
अधिक विदेशी सहायता मिलने की आशा है । परन्तु यह क्षेत्र ऐसा है कि इससें विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता और बाहरी साधनों की उपलब्धि के अन्दाजो की अनिदिचतता 
के कारण समय समय पर इन पर विचार करते रहना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में, 
हमारा बल, नियात की आय बढाने और आयात का व्यय घटाने पर ही होना चाहिए । 
इसी प्रसंग में, यह भी ध्यान रखने की अत्यधिक आवश्यकता है कि देश की आन्तरिक 
मांग में अत्यधिक वृद्धि होकर, उसका परिणाम, मुद्रा-स्फीति और विदेशी विनिमय पर भार 
ब जात के रूप मे प्रकट न हो। 


३२ 


संलग्न स्ची सं० १ 


पहली योजना दूसरी योजना 
सारी व्यवस्था प्रति सारी.ब्यवस्था प्रति 
(करोड २० मे) शत (करोड रु० में) शत 


१, कृषि और सामुदयिक विकास ३७२ १६ प्र १२ 
(क) 'कृषि # र्८र १२ ३६५ घर 
(खः) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 

विकास 8६० है. २०७५ १ 

२, सिंचाई और बिजली ६६१ र्‌८ पश्ष १८ 

(क) सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण ३२९६५ १७ ४८ रु 


(ख) बिजली (छोटे नगरो और देहातो 
में बिजली लगाने के कार्यक्रम सहित) 


२६६ ११ ४४० 8 
३. उद्योग और खनिज १७६ ७ ८६१ १९ 
(क) बड़े पैमाने के उद्योग, वैज्ञानिक .*. 
अनुसन्धान और खनिज श्थ्शां ६ ६९१ १५ 
(ख) प्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ३० १ २०० ४ 
४, परिवहन और संचार ५५६ २४ १३८४ २६ 
(क) रेले २६८ १२ ९६०० १९ 
(ख) सड़के और सड़क-परिवहन १४६ ६ २६५ ६ 
(ग) जहाज, बन्दरगाहो और नदी- 
तहरों का परिवहन भ्र्प २ १०० २ 
(घ) डाक व तार, नागरिक उड्डयन 
प्रसार और 
अन्य सचार दो डं ११६ २ 


* स्थानीय विकास-कार्यों का व्यय भी इससे सम्मिलित है। 


+ चित्तरजत रेल-इजन कारखाने, पेराम्बूर की इटीगरल कोच फैक्टरी 
और भारतीय टेलीफोन उद्योग का व्यय इसमे शामिल नही है; वह सं० सू० ४ में गिना 
गया है। 'नेश्ननल-इण्डस्ट्रियल-डेवलपमेण्ट-कार्पोरेशन| और अन्य वित्तीय कार्पोरेशनों 
और उद्योगो की सीधी सहायता का व्यय इसमे शामिल है । 


३ 


2,  समाज-सेवाएं, मकान और १ २ ३ 


पुनबास ५४७ २३ ६४६ 
(क) शिक्षा १६६ ७ ३२० 
(ख) स्वास्थ्य (जल-व्यवस्था और 

सफाई के कार्यक्रमों सहित) १४० ६ २६७ 


(ग) श्रमिक और श्रम-कल्याण, प्रिछड़ी 
जातियो और अनुसूचित आदिम 
जातियो का कल्याण और समाज 


कल्याण ३श १ १४६ 

(घ) आवास ६३ ३ १२० 
(ड.) पुनर्वास १३६ ६ &० 

६. बिब्रिध ४१ २ ११६ 
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+* यह सख्या १९४९-५० की है। 


१६५५-५६ से 
१६६०-६१ में 
प्रतिशत वद्धिं 
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+ यह संख्या १६५४ के पचांग वर्ष की है । 
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३७ 
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(लाख रु० मे मूल्य) अप्राप्प ४१ & 
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१,६५० 
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तीसरा अध्याय 


योजना का रोज़गार-प्रबन्ध 


उनका, 


जब पहली पचवर्षीय योजना का आधा समय बीत चुका तब एम्प्लायमेण्ठ एक्स्चेजो' 
अर्थात्‌ नौकरी दिलाने के दफ्तरो मे दर्ज सख्याओ से पता लगा कि देश मे रोज़गार की 
अवस्था बिगड रही है। इसलिए १९५३-५४ में, योजना में श्रम सम्बन्धी 
कुछ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किए गए जिनसे अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। 
फिर भी पहली योजना की अवधि मे रोज़गार मिल सकने के हालात बिगडते ही गए । 
'एम्प्लायमेण्ट एक्स्वेझजो' के रजिस्टरो में दर्ज बेरोज़गार व्यक्तियों की सख्या, 
जो मार्च १९५१ में ३ लाख ३७ हज़ार थी, वह दिसम्बर १९५३ और दिसम्बर 
१९५५ में बह कर क्रमश ५ लाख २२ हज़ार और ६ लाख €२ हलज़ार 
तक पहुच गई । इन संख्याओ से बेरोज़गारी का अन्दाज़ा एक हद तक ही लगाया जा 
सकता है; इनकी त्रुटिया प्राय स्वंविदित हैँ । परन्तु यह अनुभव अधिकाधिक मात्रा मे किया जा 
रहा है कि औद्योगिक विकास की योजनाएं तभी लोकप्रिय हो सकती हे जबकि लोगो को रोज- 
गार दिलाना भी उनका एक प्रधान लक्ष्य हो। इसलिए इस सम्बन्ध में सब कौ सहमति है 
कि दूसरी पचवर्षीय योजना का एक स्पष्ट उद्देश्य लोगो को रोज़गार देना ही 

रस 


होना चाहिए । 


२. इसका अर्थ यह नही है कि पहली योजना का रोज़गार पर कुछ भी प्रभाव 
नही पडा था । प्रत्युत सचाई यह है कि गत चार-पॉच वर्षों में, शहरो ओर देहातो में, 
दोनो जगह, रोज़गार मिलने के क्षेत्रो और दिशाओ मे निरन्तर विस्तार होता गया है । 
खयाल तो यह है कि पहली योजना के सार्वजनिक और निजी, दोतो क्षेत्रो मे जो काम- 
काज बढा, उसके कारण पाँच वर्षों में इतने नए रोज़गार पैदा हो गए होंगे कि ४५ लाख 
आदमियो की रोज़ी का बन्दोबस्त हो गया होगा । इस अन्दाज़े में, रोजगार मिलने के उन 
नए अवसरो की गिनती नहीं की गई है, जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र मे उत्पन्न हुए 
होगे । इतना कुछ होने पर भी, रोज़गार के हालात बिगड जाने का प्रधान कारण यह है 
कि जितने नये रोज़गार मिल सकने की योजना बनाई गई थी उतने, पाँच वर्ष में बढी 
हुई श्रमिक-सख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नही हुए। इसके अतिरिक्त 


ड्१्‌ 


नल 


पहली योजना का प्रभाव मुख्यतया देहाती इलाकों पर पड़ा । वहाँ, कृषि के विकास और 
बडी सख्या में मकानों के निर्माण से, बहुत-से लोगो को पूरे समय का रोज़गार तो मिला 
ही, एक हेंद तक कुछ समय काम करने वालों की सख्या मे भी कमी हो गई। हालात 
का यह सुधार 'एम्प्लायमेट एक्स्चेजो' के रजिस्टरों की सख्याओ से प्रकट नहीं होता, क्योकि 
उनका सम्बन्ध मुख्यतया शहरो से ही है। 


३. दूसरी पंचवर्षीय योजना मेंनये रोजूगार दिलाने का काम तीन भागों मे 
बाँटकर करना पड़ेगा । पहला भाग तो उन लोगो का है जो कि इस समय दशहरो और 
देहातो में बेरोजगार पड़े है । दूसरा भाग उन नये श्रमिको का है जो कि प्रतिवर्ष अन्दाज़न 
२० लाख की सख्या में बढते जा रहे हे और तीसरे भाग में उन लोगो की गिनती होती 
है जो देहाती धरन्धो में लग कर पूरा समय काम नहीं करते अथवा जो शहरो 
में घरो की नौकरियाँ करते हे और रोजगार के अधिक अच्छे अवसर की तलाश में 
रहते हे । इन तीन भागो में विभक्त समस्या का हल खोजते हुए, बेरोजगारी के प्रश्न 
पर न केवल समग्र दृष्टि से, अपितु शहरो और देहातो की पृथक्‌ू-पृथक्‌ दृष्टि से भी, 
विचार करने की आवश्यकता है। देश के कुछ भाग--शहरी और देहाती, दोनो--- 
ऐसे हे जहा बेरोजगारी अन्य स्थानों 'की अपेक्षा अधिक फैली हुई है। इसलिए इस 
समस्या की गम्भीरता पर विचार करते समय देश के विभिन्‍न प्रदेशों में दरशहरी और 
देहाती बेरोजगारी की विशालता को भी ध्यान में रखता होगा । 


४ पहली योजना की अवधि में बेरोजगारी का जो अध्ययन किया गया था 
उससे पता चला था कि शहरों मे नौकरी करने में समर्थ लोगो मे ८ से १० प्रति- 
शत तक अर्थात्‌ मोटे हिसाब से कोई २५ लाख व्यक्ति बेरोजगार हे। 'नेशनल सैम्पल 
सर्वे” अर्थात्‌ थोडी-सी जगह के अध्ययन को नमूना मानकर उसके आधार पर सारे 
देश को अवस्था का अन्दाज़ा लगाने वाले सगठन ने शहरी इलाको का जो प्रारम्भिक 
अध्ययत किया था उससे उन्होने शहरो की बेरोजगारी का अन्दाजा २२ लाख ४० हज़ार 
लगाया था। उन्होने, बेरोज़गारो की सख्या और “एम्पलायमेण्ट एक्स्चेजों' अर्थात्‌ काम- 
दिलाऊ दफ्तरो द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी में तुलना करके देखने की 
बात भी सुझायी थी। इस तुलना के और १६५५ के अन्त में काम-दिलाऊ दफ्तरो की 
पुस्तकों में दर्ज सख्या के आधार पर, बिता जोखिम के यह कहा जा सकता है कि इस 
समय शहरो में बेरोजगारों की सख्या लगभग २५ लाख है । 


५. इस संख्या में उन लोगो को भी जोड़ लेना चाहिए जो शहरों की श्रमिक सेना 
में नये नये भरती होते रहते हे । इनको मिलाकर आगामी पाच वर्षों मे शहरी 
बेरोज़गारो की सख्या रे८ लाख और बढ जाने की सम्भावना है । इस संख्या का 
हिसाब इस कल्पना” के आधार पर निकाला गया है कि १९५१-६१ के दस बर्षो में शहरी 
आबादी ३३ प्रतिशत बढ जायगी। शहरी आबादी में बढोतरी का यह क्रम, १६३ १-४१ 
की दशाब्दी के क्रम (३१% ) से कुछ अधिक और १९४१-५१ की दशाब्दी के क्रम (४०% ) 


डरे 


से कम है । १६४१-५१ की दशाब्दी में, शहरी आबादी मे वृद्धि का क्रम, महायुद्ध और 
देश के विभाजन के कारण असाधारण ऊँचा चला गया था । दूसरी योजना में 'अर्थ- 
व्यवस्था का विकेन्द्रित विकास करने पर विशेष बल दियाजा रहा है, इसलिए आशा 
है कि ग्रामो की अवस्था सुधर जायगी और १९५१-६१ की दशाब्दी मे जनता की शहरों 
मे जाकर बसने की प्रवृत्ति कुछ मन्‍न्द पड जायगी । 


६. देहातो में बेरोजगारी और अर्ध-रोज्ञगारी में भेद सुगमता से नहीं किया 
जा सकता । वहाँ रोज़गार मे तरक्की का अन्दाजा यह देखकर करना पडता है कि 
आमदनी में कितनी बढोतरी हुई। फिर भी बेरोज़गारी पर विचार के प्रकरण मे, 
कृषि-जीवी जनता के कुछ भागो का--जेसे खेत-मजदूरों का, विशेषत बिना ज़मीन 
के मजदूरों और बेरोजगार गेर खेतिहरो का--महत्व उतना ही है जितना कि शहरों 
के बेरोजगारों का। १६५०-५१ की एग्रिकल्चरल-लेबर-इक्वायरी' (खेत-मज़दूर-जाच ) 
और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर अन्दाजा लगाया गया है कि देहातों में लगभग 
२८ लाख व्यक्तितयों को बेरोजगार माना जा सकता है । 


७ जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दूसरी योजना की अवधि में श्रमिक-सेना मे 
नये भरती होने वालो की सख्या १ करोड मानी गयी है। इस सख्या मे से यदि ३८ लाख की 
शहरो की नयी भरती को घटा दिया जाय तो १६५६-६१ मे देहाती मजदूरों की नयी भरती 
की सख्या ६२ लाख रह जायगी। 


८. निम्न तालिका से एक नज़र मे ही पता चल जायेगा कि दूसरी योजना की 
अवधि में यदि बेरोजगारी का सर्वेथा अन्त करना इष्ट हो तो कितने नये काम या काम मिलने 
के अवसर मुहेया करने पडेगे -- 


(कामों की सख्या लाखो मे) 
दशहरो मे देहातो मे योग 





श्रमिक-सेना में नये भरती होने वालो के लिए रद ६२ १०० 
पुराने बेरोज़गारो के लिए २५ श्द ५३ 
योग ६३ 8६० १्षरे 


अपन्कणले करगाफ फलकुसत, एएवन्‍मापक. उन | 





यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन आँकडो से समस्या के उस भाग पर प्रकाश नहीं 
पडता जिसका सामना देश के अधें-बेरोज़गार लोगो के लिए अतिरिक्त काम के अवसर खोजने 
में करना पडेगा। यद्यपि विकास के कार्यक्रमों की तीत्र प्रगति और देहादो पर अधिक ध्यान 
देने के कारण अर्ध-बेरोज़गारी किसी हृद तक कम हो जाने की सम्भावना है, परन्तु देश के 
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कुछ भागों में देहाती परिवारों की आमदनी इतनी कम है कि उनके लिए विशेष कार्यक्रम 
बनाने की आवश्यकता पडेगी। इन क्षेत्रों मे रोज़गार की स्थिति सुधारने के उपाय सुझाते 
के उद्देश्य से, इनके हालात का विशेष अध्ययन किया जा रहा है । 


९. पिछले पेराग्राफो मे जिन विचारो का उल्लेख हुआ है उन्हें ध्यान मे रखते हुए 
दूसरी पचरवर्षीय योजना के बेरोज़गारी-प्रकरण को समझ लेने का यत्न किया जा चुका है। इस 
योजना के सावंजनिक क्षेत्र पर समस्त व्यय ४,८०० करोड रुपए किया जाएगा, जिसमें 
से ३,८०० करोड रुपये विनियोग की राशि है। इसके अतिरिक्त २,३०० करोड़ 
रुपए का विनियोग निजी क्षेत्र के उद्योगो में होने की आशा है। योजना के द्वारा 
कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा, इस बात का हिसाब, सावेजनिक क्षेत्र में 
राज्यो और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा दी गयी रोजगार-सम्बन्धी जानकारी के आधार पर और 
निजी क्षेत्र मे इस कल्पना के आधार पर लगाया गया है कि उनके लक्ष्य क्या होगे और वे 
कितना उत्पादन बढा सकेगे। इस हिसाब के परिणाम नीचे की तालिका में दिये हे । 


अतिरिक्त रोजगार का अन्दाजा 


(सख्या लाख म) 
१. निर्माण २१:०* 
२. सिंचाई और बिजली ०५१ 
३. रेलें २५३ 
४. अन्य परिवहन और सचार १ ८० 
४, उद्योग और खनिज छ्ः०0० 


अधिक 


* विभिन्न विकास क्षेत्रों के निर्माण के कामों में मिलने वाले रोज़गार का 
विवरण निम्न प्रकार है :--- 











विभाग का नाम सम्भावित अतिरिक्त रोज़गार 
१. कृषि और सामुदायिक विकास २६६ 
२. सिंचाई और बिजली ३७२ 
३ उद्योग और खनिज (घरेलू और छोटे उद्योगों को 
सम्मिलित करके) ४*०३ 
परिवहन और सचार (रेलो को सम्मिलित करके ) १२७ 
५. समाज सेवाएं श्ष्श्द 
६. विविध (सरकारी नौकरियों को सम्मिलित करके) २९३४ 
योग. २१९०० 


डॉ 


(संस्या लाख में) 


६, घरेलू और छोटे उद्योग ४ ४० 
७. जगलात, मछली-व्यवसाय, राष्ट्रीय-बिस्तार सेवा तथा 

तत्सम्बन्धी कार्यक्रम ४१३ 

८. शिक्षा २६० 

६. स्वास्थ्य ११६ 

१०. अन्य समाज-सेवाएं १४२ 

११, सरकारी नौकरियाँ ४ ३४ 


१ से ११ तक का योग ४१६६ 


१२ तथा “अन्य व्यापार वाणिज्य सहित ( १ से ११ तक के 
योग का ५२ प्रतिशत ) २७ ०४ 
कुल योग ७६ ०३ अथवा 
८०४ 





१०. इन. अन्दाजो पर विचार करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लोगो को कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में, यथाशक्ति 
अधिक रोजगार दिलाने का हैं । यदि बेरोजगारी की वर्तमान अवस्था अपरिवर्तित रहे तो 
भी १ करोड नए कामों की तलाश तो करनी ही पडेगी । परन्तु श्रमिक-वर्ग मे नये 
भरती होने वाले १ करोड आदमियों में से बहुत-से ऐसे परिवारों के होगे जिनकी जीविका 
जमीन से चलती हैँ । जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है, इन लोगो के लिए अतिरिक्त 
रोज़गार का हिसाब नौकरियों की सख्या के आधार पर नहीं, इस आधार पर करना 
चाहिए कि इन्हे अतिरिक्त आमदनी कितनी होने लगी। उदाहरणा्थ, योजना की अवधि 
मे सिचाई की जो नयी व्यवस्था की जायगी उसके भरोसे यह कल्पना कर लेना यूक्ति- 
सगत होगा कि उससे जितनी नयी ज़मीन की सिंचाई होगी उसके ३० प्रतिशत पर 
श्रमिक-वर्ग की नयी भरती को देहाती हिसाब से पूरे समय का काम मिल जायगा । 
इस प्रकार आशा है कि देहातो मे लगभग १६ लाख आदमियो को खेती में ही नया 
काम मिल जायगा । सिंचाई की शेष व्यवस्था से खेती के कामो में अधूरे समय के. 
रोज़गार का भी अन्त हो जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, देहाती तथा छोटे 





* सम्भव है कि तामीरात में मिलने वाले रोज़गार का अन्दाज़ा कुछ अधिक 
निकले, परन्तु व्यापार-वाणिज्य आदि अन्य धन्धों में मिलने वाले रोज़गार का अन्दाज़ा 
कुछ क़म निकलने की सम्भावना है । सब मिलाकर, आशा हैँ कि कृषि से इतर विभागों 
में 5० लाख आदमियो को नया रोज़गार मिल जाने का अन्दाज़ा अधिक सिद्ध 


नही होगा ॥ 
है. 


उद्योगों में पूरे समय का नया रोज़गार मिल सकने के जो अवसर उपस्थित- होगे उन्हे 
भी ध्यान मे रखना चाहिए । इस प्रकार बेरोजगारी मिटाने के लिए योजना के परि- 


णाम महत्वपूर्ण निकलने की सम्भावना है। फिर भी, बेरोजगारी की समस्या पर निरन्तर 
ध्यान रखना ही पडेगा । 


११ अब पहली और दूसरी योजनाओ से मिलने वाले प्रत्यक्ष रोज़गार के 
अन्दाजो की तुलना भी करके देख लैनी चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि पहली 
योजना से कोई ४५ लाख आदसियो को प्रत्यक्ष रोज़गार मिला होगा । दूसरी योजना में 
विकास के प्रयत्न प्राय दुगुने हो जाने पर भी इसकी पाच वर्ष की अवधि में अतिरिबत 
प्रत्यक्ष रोज़गार पा सकने वालो की सख्या बहुत ऊची जाने की सम्भावना नहीं है । 
कारण यह है कि दूसरी योजना की अवधि में विकास का व्यय, पहली योजना की 
अवधि से बहुत अधिक नहीं बढ पायेगा । पहली योजना के अन्तिम वर्ष में सार्वजनिक 
क्षेत्र में विकास-कार्यो पर जो व्यय हुआ, वह १९५०-५१ के व्यय से लगभग ४०० 
करोड़ रु० अधिक होगा । दूपरी योजना के अन्तिम वर्ष का यह व्यय, आशा है, 
पहली योजना के अन्तिम वर्ष के इस व्यय की तुलना में, ६०० करोड रु० अधिक 
बेठेगा । इसके अतिरिक्त, दूसरे अध्याय में पृ जी-विनियोग का जो विवरण दिया गया 
है उससे स्पष्ट हे कि अधिकतर व्यय परिवहन और उद्योगों पर करने का विचार है; 
और इन कामो में नया रोज़गार तुरन्त नहीं मिल पाता | इसलिए यदि दूसरी 
योजना की अवधि में अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रथम योजना-काल से विशेष अधिक 
न हो तो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए । 


१२. बेरोज़गारी की साधारण समस्या और उसकी. प्रादेशिक विशेषताओ के 
अतिरिक्त, शिक्षित बेरोज़गारो की समस्या अरहूग ही है । उस पर विशेष विचार 
करने की आवश्यकता है । इस समस्या का अध्ययन करने और इसके हल के उपाय सुझाने के 
लिए योजना-आयोग ने एक अध्ययन-मण्डली की नियुक्ति की थी। उसने अपनी रिपोर्ट 
हाल ही मे दी है। उसने अपना अन्दाज़ा, देश मे उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करके 
लगाया था, और उसके अनुसार मैद्रिक से ऊपर शिक्षित लोगो में इस समय ५३ 
लाख बेरोजगार हे । इस मण्डली का अन्दाजा यह भी है कि १६५६-६१ की अवधि मे, 
१४४ लाख नये शिक्षित नौकरी तलाश करन वाले बेरोजगार सेना में भरती हो 
“जाएगे । इसलिए शिक्षितों मे बेरोजगारी की पूरी पूरी समाप्ति करनी हो तो दूसरी योजना 
की अवधि मे २० लाख नयी नौकरिया तैयार करनी होगी । यह भी स्पष्ट है कि नौकरी के 
इन २० लाख अवसरो का महत्व कुछेक प्रदेशों के लिये अन्यो की अपेक्षा अधिक विशिष्ट 
है । उदाहरणाथ्थ, पश्चिम- बंगाल और तिरुवाकुर-कोचीन में शिक्षितो की बेरोज़गारी का 
रूप अधिक विकट हैं । 


१३. शिक्षितों के त्रिये नये काम तलाश करते हुए इस समस्या पर विचार, 
ऊपर उल्लिखित अवस्थाओ को ध्यान मे रखकर करना चाहिए। उपरोक्त अध्ययन-मण्डली को 
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राज्यो की सरकारो ने जो सामग्री दी थी उसका विश्लेषण करने के पश्चातू मण्डली की 
राय यह हुई कि वर्तमान कार्यक्रमों से १४ लाख ४० हज़ार व्यक्तियो को रोज़गार मिल 
सकेगा । इसलिए उसने यह विचार प्रकट किया कि यदि विशेष रूप से शिक्षित बेशेज्ञगारो की 
सहायता के लिए कोई अतिरिक्त योजना न बनायी गयी तो इस समस्या की विकटता बहुत कुछ 
अपरिवर्तित ही रहेगी । इस मण्डली ने सिफारिश की है कि छोटे पैमाने के उद्योगो और माल 
ढोने की सहकारी समितिया सगठित करने के लिये १३० करोड रुपये व्यय किये जाये । 
इस मण्डली ने शिक्षितो में बेरोजगारी कम करने के लिए राज्य-सरकारो द्वारा तैयार 
किये गये कुछ कार्यक्रम भी पसन्द किये हे । मण्डली का अन्दाजा है कि इन सिफारिशों 
पर अमल करने से २ लाख ४० हज़ार शिक्षित बेरोज्ञगारों को काम पर लगाया जा 
सकेगा। विचार यह है कि मण्डली द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम पर अगले ही वर्ष से 
परीक्षण के रूप में अमल करके देखा जाय। इससे पता चल जायेगा कि उपरोक्त मण्डली 
द्वारा सुझाये गए विशेष कार्यक्रमो से रोज्ञगार के जो अवसर मिलेगे उनका लाभ शिक्षित 
बेरोजगार कहा तक उठायेगे । 


१४. सामान्य बेरोजगारी के सम्बन्ध मे आमतौर पर जिस प्रकार अदाजा लगा 
लिया जाता है उसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों की सख्या ठीक ठीक नहीं जानी 
जा सकती । अकुशल अथवा अशिक्षित बेरोज़गारो के सम्बन्ध में तो शायद केवल इतना 
बतला देने से ही काम चल जाता है कि इतनी नौकरियों की आवश्यकता होगी, परल्तु 
जब शिक्षित बेरोज्ञगारो के लिये नौकरियों की संख्या पर विचार किया जाने लगता है तब 
यह भी देखना पडता है कि जिन शिक्षितों के लिये काम तलाश किया जा रहा है उनकी 
शिक्षा किस प्रकार की हुई है । समस्या के प्रादेशिक और पेशे सम्बन्धी पहलू पर भी पृथक्‌ 
विचार करना पडता है । खासे ऊचे स्तर के अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगार प्राय अपने 
निवास का प्रदेश छोडकर जाना नहीं चाहते, इसलिए उनका पूरा पूरा उपयोग 
नहीं वकिया जा सकता। ऐसे उदाहरण बहुधा देखने मे आते हे कि एक एस्लायमेट 
एक्स्वेज' (काम दिलाऊ दफ्तर) मे शिक्षित लोगो के जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण-प्राप्त वर्ग ने 
अपने नाम दर्ज कराय वैसे ही आदमियों की आवश्यकता उसी समय किसी दूसरे एक्सचेंज 
में पडी परन्तु इन प्रशिक्षित बेरोजगारों के वहा जाने को तेयार न होने के कारण समस्या 
का रूप यह हो गया कि एक स्थान के बेरोजगारो को दूसरे स्थान की माग पूरी करने के लिये 
वहा जाने के लिए प्रेरित किस प्रकार किया जाये | इस समस्या के पंशे सम्बन्धौ 
पहलू को हल करने के लिए, बहुत पहले से यह हिसाब लगा कर रखना पड़ता हे कि 
किस प्रकार के आदमियों की कहा, कब और कितनी आवश्यकता पडेगी और समय 
आने पर उसे कैसे पूरा किया जायेगा । 


१५. इसी प्रसंग मे यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक हूँ कि कभी-कभी कई 
प्रदेशों से इस प्रकार की मांग आती है कि वहाँ फलाँ पेशे के प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढा 
दी जाये । इसलिए राज्यों की योजनाओ में जिस पेशे के आदमियो की कमी पड़ने की 


है 


संभावना समझी गई उसके प्रशिक्षण की सुविधा देने पर विज्ञेष ध्यान दिया गया है । 
दूसरी योजना में इस बात का विशेष अध्ययन किया गया है कि विविध क्षेत्रों मे किस-किस 
पेशे में भ्रशिक्षित व्यक्तिवो की कितनी आवश्यकता पडेगी। योजना मे निर्माण 
का स्थान क्योकि मुख्य है, इसलिए योजना-आयोग ने इच्जीनियरो की आवब- 
इयकता का अध्ययन करने के लिए एक बिशेष समिति नियुक्त की थी। आगे एक अध्याय 
में इस समिति की सिफारिशो पर चर्चा को गई है। 


१६. अब तक जो विचार और विश्लेषण किया गया, उससे निम्न परिणाम 
निकलते हे--- 


(क) दूसरी योजना में अधिक प्रयत्न करने पर भी बेरोजगारी का परिमाण 
आगामी पाच वर्षों से प्राय वही रहेगा जो कि अब है; 


(ख) खेती का काम करने वालो की सख्या कुछ बढ़ जायेगी, परन्तु इस क्षेत्र मे 
जिन कार्यक्रमों पर अमल किया जायगा उनके कारण काम मे लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति की 
आय १७ या १८ प्रतिशत बढ़ जायेगी, और 


(ग) देहाती और छोटे पैमाने के उद्योगो के क्षेत्र मे, ऊपर जो हिसाब लगाया 
गया है वह केवल पूरे समय की नौकरियों का है, देहाती तथा छोटे पैमाने के 
उद्योगो पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिक काम 
मिलने के जिन अवसरो का ज़िक्र किया है, उनसे अर्ध-बेरोज़गार लोगो को भी थोड़ी 
बहुत सहायता मिलेगी ही । 


१७ इन परिणामों से प्रकट है कि दूसरी योजना मे उपलब्ध साधनों का 
अधिकतम उपयोग करने के लिए सगठित प्रयत्न करने पर भी, बे रोज़गारो और अधं-बेरोज़- 
गारो की दोहरी समस्या पर उतना प्रभाव नही पडेगा जितना कि आज की परिस्थितियों में 
पडना चाहिए । इसके अतिरिक्त, योजना की अवधि में जो पूजी लगाई जा सकती 
है, उसकी भी सीमा हे । इस योजना मे भारी उद्योगो पर जो जोर दिया गया है उसके 
कारण, पू जी लगाने के कार्यक्रम मे परिवतेन करने की गुजाइश भी बहुत थोडी है, और 
इसलिए यदि अभी तक निर्धारित प्राथमिकताओ में थोडा-बहुत आगा-पीछा कर भी लिया 
गया तो भी रोज़गार मिलन को दृष्टि से परिणाम में विशेष अधिक अन्तर नही पडेगा । 
साथ ही, योजना मे जिन भारी उद्योगों में पूजी लगाने का विचार किया जा रहा है, उनका 
रोज़गार पर जो प्रभाव पडेगा उस सबका पूरा पूरा हिसाब लगा लेना, हमारी अभी 
तक कौ जानकारी के अनुसार सम्भव भी नहीं है। योजना को कार्थाष्वित करते हुए 
यह बात भी ध्यात मे रखकर चलना होगा कि उसे क्रियान्वित इस प्रकार किया जाय 
कि उससे उत्पादन और रोजमार मिलने के अवसरो की प्राप्ति अधिकतम हो । इसके 
लिये योजना के सहायक कार्यों मे लगाई हुई पू जी के साथ मेल बिठलाने, योजना पर अमल 
करने से पानी और बिजली आदि के जो साधन, स्वयमेव उपलब्ध हो जाते है उनका 


जेट 


रे 


उचित प्रयोग करने तथा नव स्थापित संस्थाओं और एजेन्सियों की सेवाओं द्वारा जर्वेती 
को अधिकतम लाभ पहुचाने का ध्यान रखना पडेगा | ज्यो-ज्यों योजना आगे बढती 
जायेगी त्यो-त्यो यह देखते रहना होगा कि उससे रोजगार कितने अतिरिक्त लोगो को 
मिला, जिससे रोजगार के निर्धारित लक्ष्यो तक पहुचने के लिए उचित और आवश्यक 
उपाय किये जा सके॥ 


चौथा अध्याय 


प्रशासनिक कार्य और संगठन 
दूसरी योजना के कार्य 


राष्ट्रीय विकास की समस्याएं सुलझाने के लिए जिस सामान्य सामाजिक और 
आशिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ है, उसमे समस्थाओ के विश्लेषण और नीति विषयक 
बहुत से आधारभूत प्रइनो के बारे मे काफी मतैकक्‍्य हे । इन समस्याओ की गहराई मे 
जाने के समय या तो परिप्रेक्षित अथवा ब्यौरे में अक्सर मतभेद नजर आता हैं । नीति 
के बारे में तो मतेक्‍्य का क्षेत्र बडा है, पर यह शका प्रकट की जाती है कि दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में जितने उत्तरदायित्वों का भार केन्द्रीय और राज्य सरकारे 
लेगी प्रशासनिक विस्तार और कुशलता की दृष्टि से क्‍या उन्हे वहन 
करने की क्षमता भी उनमें होगी । यह सभव है कि ज्यो-ज्यों योजना का काम 
आगे बढेगा त्यो-त्यो नीति और दृष्टिकोण की बजाय प्रशासन और वित्तीय कठि- 
ताइयो का सामना अधिक करना पड़ेगा। करो की उग्राही, धन का व्यय और छोटी बचत 
एकत्र करने की व्यवस्था सरकार की कार्यपालिका के कार्य हे, पर इसके साथ ही 
वित्त भी प्रशासन की समस्या का एक अग मान लिया जायगा । 


२. विकास की प्रगति होने पर प्रशासन शब्द की व्याख्या विस्तृत हो जाती 
है । उसकी सीमा में अमले का गठन, व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशासन का सचालन, जनता को 
शिक्षित करना और अन्त में ऐसी सुदृढ़ योजना की व्यवस्था करना आ जाते हे जिसमे हर स्तर 
पर श्रेष्ठ प्राविधिक, आथिक और ऑकडो की जानकारी के साथ-साथ जनता का सहयोग 
भी प्राप्त होता रहे । अगर केन्द्रीय और राज्यो के प्रशासन विभागो ने योग्यता, ईमानदारी 
और लक्ष्य का ध्यान रख कर तीद्य गति से काम किया तो दूसरी पचवर्षीय योजना की 
सफलता पूर्ण निश्चित है । इस प्रकार वास्तव में दूसरी पचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप- 
रेखा वाले प्रशासनिक कार्यों की श्वुखला है । 


३- पहली योजना के मुकाबले इन कार्यों का क्षेत्र विद्ाल है। यह पेचीदा भी 
बहुत हे । कुछ क्षेत्र तो जानें-बूझे हे और उत्तका पिछले कामो से सम्बन्ध है चाहे अब 
क्षेत्र भले ही बड़ा हो गया हो। पर इसके साथ ही यह मानना पड़ेगा कि बहुत सा काम 
नया होगा और उसके लिए साधारण रूप से, अधिक तैयारी की जरूरत हूँ। दूसरी पंचवर्षीय 


॥५ 


योजना काल में प्रशासन के मुख्य कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा 
जा सकता है :+-+ 


(१) प्रशासन मे ईमानदारी की स्थापना ; 
(२) प्रशासनिक और प्राविधिक सवर्गो का निर्माण ; 


(३) सब क्षेत्रों मे बडे पैमाने पर शिक्षण कार्यक्रमो" की व्यवस्था और प्रशिक्षण के 
समस्त साधनों को जुटाना, जिनमे सरकारी और निजी सस्थाओ, औद्यो- 
गिक तथा अन्य प्रतिष्ठानो, शिक्षार्थी और काम करते लोगो की शिक्षा भी 
शामिल है ॥ 


(४) काम के तेज , अच्छे और कम खर्चीले तरीको को निकालना, लगातार काम 
की देखभाल तथा समय-समय पर परिणामों की तथ्यपूर्ण जाँच ; 


(५) प्राविधिक, आथिक और अन्य प्रकार की मदद को सर्व-साधारण तक 
पहुचाना जैसे कृषि, राष्ट्रीय विस्तार, सामुदायिक योजना क्षेत्र, ग्राम और 
छोटे उद्योगों में लगे लोगो तक ; 


(६) औद्योगिक कारखानो, परिवहन सेवा विभाग और नदी घाटी योजनाओं 
जैसे सरकारी कामो के कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था; 


(७) स्थानीय सामुदायिक कायें और जन सहयोग के बल पर सरकारी 
धन का ऐसा व्यग्म किया जाय कि क्षि और सामाजिक सेवाओ 
के क्षेत्र में परिणाम अधिक से अधिक अच्छा निकले ; 


(८) व्यवस्था और प्राविधिक अमले की मदद तथा सहकारी, आथिक और 
हाट-व्यवस्था वाली सस्थाओ की स्थापना करके अर्थ व्यवस्था के 
सहकारी क्षेत्र को सुदुंढ बनाना। 


४ इनमे से हर काम अपने में बहुत बडी है। पहली पचवर्षीय योजना 
मे यह सकेत दिया गया था कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसी गडबडियां हुई 
जिनका दुरुस्त करना कठिन हो गया। उससे प्रशासन के ढाचे पर बुरा असर 
पडा और जनता का प्रशासन पर विश्वास डावाडोल हुआ । इसलिये ज़रूरी है कि प्रशासन 
अथवा अन्य सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त करने के लिये 
लगातार युद्ध किया जाय. तथा इस दोष को दूर करने के तरीकों की बराबर छान- 
बीन होती रहे । इस बारे मे केन्द्रीय और राज्य. सरकारों ते अनेक कदम 
उठाये है । रेल विभाग में सबसे अधिक व्यक्ति नौकर हैँ। अभी हाल में 
एक जाच समिति ने रेल विभाग के भुष्ठाचार के बारे में जाच की है। 
जाच समिति ने अनेक सुझाव दिये हें और “उन पर अमल किया जारहा है। 


गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक देख-भाल के लिये एक अलग विभाग खोल दिया 


११ 


है । उस विभाग कै साथ विभिन्न मंत्रालयों कै जाँच अधिकारी सहयोग करते 
हैं । राज्यो मे भी इस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिएं। जिन बातो से भ्रष्टाचार 
या अन्य गडबडिया पैदा होती हे उनकी खोज कर के उन को दूर करना जरूरी है । 
विफलताओ का निरीक्षण और उनकी जाच करके उन के कारणों को दूर करने की 
न्लेष्टा करनी चाहिये। अत मे जहा भी भ्रष्टाचार की आशका के लिए उचित आधार हो तो 
तुरत्त कडा कदम उठाया जाय। कास्‌ करने के तरीको के बारे में पहली पच- 
वर्षीय योजना में काफी कहा गया हैं । मत्रिमडल-सचिवालय के सगठन और व्यवस्था विभाग 
ने जो तरीका अपनाया है उसको हम समस्त राज्यो में विकसित करें ) दूसरी 
पंचवर्षीय योजना मे इस मूल सिद्धात पर ज्ञोर दिया जाय कि ऐसी सस्थाओ और 
तरीको को अपनाना है जिससे सरकारी एजेन्सियो के द्वारा जन साधारण को 
अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। दो अन्य बातो पर विशेष ध्यान देना 
है। पहली यह कि गैर-सरकारी सस्थाओ और व्यक्तिगत रूप से पूछी गई बातो का 
कम-से-कम समय में उत्तर दिया जा सके । यह उद्देश्य ढग से की गई जाच और उत्तर- 
दायित्व सौपने की व्यवस्था से पूरा हो सकता है । दूसरी यह कि, प्रशासन के हर स्तर पर 
ऐसे दृष्टिकोण का विकास हो, जिससे फिजूलखर्ची कम हो, व्यय और लाभ को आका 
जाय और व्यय के परिणामस्वरूप देश को अधिक से अधिक लाभ पहुचे । प्रशासन 


के अन्य कार्यों पर भी कुछ विचार प्रगट कियेजा सकते हैं। 


नि 


५ पहली पंचवर्षीय योजना मे सरकारी प्रशासन में सुधार करने के अनक 
सुझाव दिये गये थे। केन्ध ने अनेक सुझावों को क़ियान्वित किया है। योजना 
आयोग ने जिला विकास कार्यक्रमों के प्रशासन के बारे में पूरी छानबीन की थी। 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ की व्यवस्था से जिला प्रशासन में काफी दृढ़ता आई हैं। 
अब जिले और राज्य केस्तर के विकास कार्यो मे काफी समन्वय होने लगा है। अधिकाश 
राज्यो मे ग्राम स्तर के कार्यों मे विकास-अभिकरणों के रूप में पतन्नायतों पर विशेष 
भरोसा किया जाता है। ग्राम पचायतो की सख्या (योजना से पहले) ८३ हज़ार 
से बढकर १६५५-५६ मे १ लाख १८ हज़ार पहुच जाएगी । दूसरी पचवर्षीय योजना 
मे ग्राम पचायतो की सख्या दो लाख तक पहुच जाने की संभावना हैं । 


६ भारत सरकार ने मेट्रिक प्रणाली के आधार पर देश भर मे -जाप तोल की समान 
प्रणाली स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आजकल देश के विभिन्न भागो मे नाप-तोल 
की अनेक प्रणालिया प्रचलित हे । नाप-तोल का यह भेद विभिन्न क्षेत्रो तक ही सीमित नही । एक 
ही क्षेत्र मे विभिन्न वस्तुओ के लिए नाप-तोल की इकाइयो तक मे भेद है । यह भी देखा जाता हे 
कि विभिन्न क्षेत्रो मे मम और सेर की तोल में भी फरक है । दैनिक जीवन के लेन-देन में इस 
प्रकार नाप-तोल मे भेद गड़बडी और कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। नाप-तोल में मेट्रिक प्रणाल 
को अपनाने से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मापदण्ड निर्धारित करने में सुविधा होगी और 
अनेक प्रकार के हिसाब किताब करने में आसानी पड़ेगी । इस प्रकार के सुधार औद्योगीकरण वे 


हरे 


आरम्भ में सरलता से हो जाते है। यह सुधार का काम १० से १५ साल के अन्दर पूरा हो जायगा। 
भेटिक प्रणाली अपनाने के लिये पहले यह निरचय किया गया है कि दूसरी पच्रवर्षीय योजना- 
काल में दशमलव प्रणाली का प्रयोग मुद्रा से आरम्भ किया जाय । इस बारे में आवश्यक कानून 
स्वीकार कर लिया गया हैं । 


प्रशासनिक और प्राविधिक संवर्ग 


७ आवश्यक अमले के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा 
सकता । प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाश काय॑ दीर्घकालीन है और हर महत्वपूर्ण समस्या पर कई वर्ष 
तक लगातार ध्यान रखना लाजमी है । साधारण प्रणाली यह है कि अस्थायी तौर पर नये अमले 
को रख कर काम कराया जाता है। उचित सुरक्षा और सतोष की व्यवस्था किए बिना उन 
व्यक्तियों से साल-दर-साल काम लिया जाता है। इससे जन-शक्ति के साधन का ह्यस होता है । 
यह मान लेना उचित है कि देश के आयोजित विकास के साथ हर क्षेत्र में असले की आवश्यकता 
बढेगी ही । इसलिए यह उचित जान पड़ता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को 
पूरा करने के लिए स्थायी संवर्ग का निर्माण किया जाय । पहली पच्रवर्षीय योजना के राष्ट्रीय 
विस्तार और सामदायिक विकास कार्यक्रमो तथा उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी मे इस सिद्धान्त को 
अपनाकर लाभ उठाया गया हैँ । भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगो की सख्या बढाने की ओर भी 
कदम उठाए जा रहे हे । 


८. पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारे विभिन्न स्तर पर 
। प्रशासनिक अमले की आवश्यकता की छानबीन कर रही हे । राज्यो की रिपोर्टो के आधार पर 
वर्तमान स्थिति मे विभिन्न सुझावों का स्वरूप निम्न प्रकार है --- 


फ्> 


(१) प्रशासनिक अमले की समस्या पर दीर्घकालीन आवश्यकता को ध्यान मे 
रखकर विचार हो, जेसे १० वर्ष , 


(२) आवश्यकताओ का अनुमान लगाते समय उत्तरदायित्वों के उस सम्भावित 
विस्तार का भी ध्यान रखा जाय जिसे राज्य-सरकारो को करना पड़ेगा। 
यथेष्ट रक्षित शक्ति की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा; 


(३) विभिन्न सवर्गो की वृद्धि दीधंकालीन और सम्भव हो तो स्थायी आधार 
पर हो ; 


(४) विकास कार्यक्रम कलक्टर पर बोझा बढा रहे है। वे अपना काम उचित 
रूप से कर सके इसलिये उन्हे उचित सहयोग देने की जरूरत है । यह 
देखा गया है कि जिले को छोटी प्रशासनिक इकाइयों मे बाठ देने से कलक्टर 
पर दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्य का भार कम हो जाता हैं और विकास 
कार्यक्रमों को अच्छी तरह लागू करने में सुधार होता है ; 

(५) अधिकाश राज्यो मे प्रशासनिक अमले के प्रशिक्षण-कार्यक्रम सुदृढ हो रहे 
है और अब देहात विकास कार्य की भी शिक्षा दी जाने लगी है । इस बात 


भरे 


के लिए यह जरूरी है कि कुछ वर्ष तक चुने हुए अनुभवी अधिकारी अपने 
सीचे के अमले के प्रशिक्षण मे निजी देखरेख और. रुचि का प्रदर्शन करे । 
शिक्षा के तरीकों पर भी विश्येष ध्यान देना चाहिए। इस बात के लिए यह 
जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के बीच सूचनाओ और अनभवों का लगातार 
आदान-प्रदान होता रहे । 

९. पहली पचवर्षीय योजना काल मेधथ्यह अनुभव हुआ कि विकसित राज्यों में भी विकास 
कार्यक्रमों का साधारण विस्तार करते ही, खास कर ऊचे स्तर के प्राप्त प्राविधिक अमले पर, 
अधिक भार पड़ता है । यह बात विकास के सभी क्षेत्रो पर लागू है । कम विकसित राज्यो में इसका 
कभी-कभी बुरा असर पडता है । उदाहरण के तौर पर कई विभाग बिना डाइरेक्टर या उच्च 
अधिकारियो के ही रह जाते हे । कुछ “ग” भाग के राज्यो में प्राविधिक अमले की कमी, के कारण 
चाहे वह नीचे स्तर पर ही क्यो न हो, निर्धारित मात्रा में व्यय न हो सका, और परिणासस्वरूप 
पहली पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को वहा पूरा नही किया जा सका | कुछ राज्यो में औरों के 
मुकाबले प्राविधिक अमले की स्थिन्नि अच्छी है । पहली पच्वर्षीय योजना से जो महत्वपूर्ण शिक्षा 
मिली है वह यह हैं कि अधिकाश साधारण राज्य क्षेत्र मे इतने बड़े नही होते कि ऊची योग्यता 
के अमले की भर्ती वहा से हो सके, या उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था वहा की जा सके अथवा 
वे राज्य निरन्तर बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए सुरक्षित अमले दे सके। अत: राज्य 
के अमले की पूर्ति के लिए निम्न प्रकार के प्रबन्धो मे से किसी-त-किस्लरी को सुविधानुसार 
अपनाना पडेगा--- 


(१) राज्य पुन्गंठडन आयोग द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा 
सगठन ; 

(२) पहली पचवर्षीय योजना द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार केन्द्र और 
सहयोग देने वाले राज्यों का सयुक्त विकास सवगें। 

(३) क्षेत्रीय आधार पर ऐसे सवर्ग की व्यवस्था जो आस-पास के राज्यो की 
जरूरतो को पूरा करे। * 

यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर हुए निर्णयो को ध्यान 
मे रख कर केन्द्रीय मन्त्रालयो और राज्यो से इस विषय पर परामर्श किया जाय । 

१०. ग्राम और छोटे उद्योगों का क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए आरम्भ से ही अच्छा सवगे 
तैयार कर उसे पूरी तरह शिक्षित करना होगा। दूसरी पचवर्षीय योजना मे इन उद्योगो के 
विकास के लिए अच्छी रकम निर्धारित की गयी है। देश के आथिक ढांचे मे ग्राम और छोटे 
उद्योगों का विकास बहुत महत्व रखता है। अगर हमें वाछित प्ररिणामो की प्राप्ति करनी है तो 
उस ओर उचित व्यवस्था करना जरूरी है। 


सरकारी उद्यम 


११. आधुनिक उद्योग, वित्त और व्यापार में अब सरकारी क्षेत्र का कार्य तेजी से 
बढ़ंगा ।दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के कारण सरकार 


$९.। 


मी 


पर अन्य बातों के साथ-साथ नये इस्पात कारखानो, कोयला खानो, भारी मशीन बनाने 
के कारखानो, खाद के कारखानो, बिजली के भारी सामान की तैयारी और तेल की खोज 
व विकास करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। औद्योगिक विकास की भी अनेक ऐसी योजनाएं 
है जिनसे सरकार का अधिक सम्बन्ध है। औद्योगिक कारखानो और मशीनों के डिजाइन तैयार 
करने वाली सस्थाओ की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होती चाहिये । उद्योग विकास 
और नियमन कानून के अनुसार उद्योगो के लिए जो व्रिकास परिषदे नियुक्त होंगी उनकी मदद 
के लिये अमले की जरूरत होगी। स्टेट बेक आफ इडिया की स्थापना, जीवन बीमा का राष्ट्रीय- 
करण और सरकारी व्यापार सस्था की स्थापना का प्रस्ताव यह सकेत करता है कि सरकार 
को ऐसे अमले की जरूरत होगी जिसके बल पर वर्तमान काल के उत्तरदायित्व को ही नहीं, 
भविष्य मे आने वाले भारी उत्तरदायित्वो को सम्हालने के लिए तैयार रहना है । 


१२ अभी हाल में एक प्रस्ताव पर विचार हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगो की 
व्यवस्था के लिए औद्योगिक प्रबन्ध सवर्ग तैयार किया जाय जिस से व्यवस्थापक मिल सके । यह 
प्रस्ताव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से अमले भर्ती किये जाए। नीचे स्तर पर ऐसी 
नौकरिया है जिनपर नियुक्त करके अमले को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाय कि वह आगे चल 
कर भारी-उत्तरदायित्व को सम्हाल सके | प्रथम अध्याय मे जिस आयोजित विकास की व्यवस्था 
की गई है और दूसरी पचवर्षीय योजना मे जिस औद्योगिक और खनिज विकास कार्य क्रम को 
पूरा करना है उसके लिए अमले के प्रइन पर पहले से अधिक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना 
पडेंगा। प्रस्तावित प्रबन्ध सवर्ग पर्याप्त बड़ा होना चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार की खास सीधी 
आवश्यकताओ की पूर्ति के साथ-साथ राज्य सरकारो के उद्योग विभागो के लिये उच्च स्तर _ 
के अमले मिल सके, क्योकि राज्यों मे विशेषकर छोटे, मध्यम और सहकारी उद्योगों में कार्य 
बढने की सभावना है । प्राविधिक अमले के लिए अभी कोई सवर्ग स्थापित करने का प्रस्ताव नही है। 
केन्द्रीय मत्रालय इस प्रइत पर विचार कर अपनी जरूरतो के अनुसार भर्ती और प्रशिक्ष णका प्रबन्ध 
कर रहे हे । व्यापार-प्रबन्ध की शिक्षा सुविधाओ के विकास का औद्योगिक विकास पर काफी 
प्रभाव पडता है। व्यापारिक प्रशासन में छोटे अधिकारियो के प्रशिक्षणार्थ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
और दिल्‍ली में पाठ्य-क्रम चालू किये गये हे । यह भी प्रस्ताव है कि प्रशासनिक स्टाफ कालेज की 
स्थापना की जाए जहा विभिन्न क्षेत्रों के उच्च अधिकारियो को व्यवस्था और प्रशासन काये पद्धति 
का अध्ययन कराया जाय। निकट भविष्य में एक प्रबन्ध समिति की स्थापना की जाने वाली 
है और प्रमुख केन्द्रों मे उक्त सस्था की शांखाएं होगी । 


१३. आजकल सावंजनिक उद्यमो के प्रशासन के लिये ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियाँ 
स्थापित करने का चलन हो गया है जिनकी सारी पूजी सरकार की होती है। सार्वजनिक उद्यमो 
की व्यवस्था के प्रश्नो पर लगातार विचार होता रहता है और हाल ही मे लोकसभा की अनुमान 
समिति ने इस बारे मे कुछ सिफारिश की है । सरकारी उद्यमो के डाइरेक्टरो के बोर्डो के स्वरूप 
और एक प्रकार के उद्यमो के लिये समान व्यवस्था के प्रदनों पर आजकल सम्बद्ध मन्त्रालय विचार 
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कर रहे हे । प्रबन्ध प्रणाली के प्रश्नों और सावंजनिक उद्यमो में अमले विषयक नीतियों का सूक्ष्म 
तथा लगातार अध्ययन करना जरूरी है। 


प्राविधिक अमला 


१४. प्राविधिक अमले के बारे में कार्यक्रमों के चालू करने से काफी पहले निर्णय कर 
लेना जरूरी हू । आवश्यक अमले की जूरूरत कूतने के लिए कार्यत्रमों का पूरा-पूरा लेखा- 
जोखा न होने पर भी कभी-कभी सम्भावित माग पहले से ही कर देनी पडती है । भूतकाल मे 
अमले की खास कमी इसलिए महसूस नही हुई क्योकि विकास कार्यक्रम सीमित कोटि के थे। पहली 
पंचवर्षीय योजना की प्रगति के परिणाम स्वरूप अब शायद ही कोई ऐसा विकास क्षेत्र है 
जिसमे अमले की कमी कुछ ह॒द तक महसूस न होती हो। मिसाल के तौर पर पहली योजना 
काल में कुछ राज्यों में कुशल अमले की कमी का अनुभव हुआ, जैसे इजीनियर, सर्वेयर, 
कृषि विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विभाग का अमला और प्रशिक्षित अध्यापक । विभिन्न क्षेत्रों में 
अमले की स्थिति कुछ असतुत्रित भी थी। जेसे देश के किसी भाग में तो एक खास 
प्रकार के अमले की बहुतायत थी और दूसरे क्षेत्र में उसी की कमी। पहली और दूसरी 
योजनाओ की आवश्यकता के लिए योजना आयोग ने १६५३ के मध्य मे जन शक्ति” का 
अध्ययन प्रारम्भ किया। क्‌छ क्षेत्रों में तो प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार का कदम 
शीघ्र ही उठा लिया गया । द्वितीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए समस्त राज्यो और 
मत्रालयो ने विभिन्न श्रेणियों के बारे मे साल-दर-साल आबश्यकताओ का अनुमान लगाया है । 


१५. कृषि, वन-विकास, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, स्वास्थ्य अमले, अध्यापक और 
इजीनिनियरी के अमले के प्रशिक्षण की सुविधाओ के विस्तार के लिएजो कदम उठाये गये हें 
उनका सक्षिप्त विवरण सम्बन्धित अध्यायो में दिया गया है । उदाहरण के तौर पर चार नये क्ृषि- 
कालेज, चार पशु*चिकित्सा कालेज और छ  'भैडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव” है । इसके 
अतिरिक्त कुई वर्तमान सस्थाओ का विस्तार भी किया जाएगा। दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए 
इजीनियरिंग अमले की तैयारी के क्षेत्र मे जनशक्ति और प्रशिक्षण की समस्याएं सम्भवत खास 
कठिनाई पैदा करे। योजना आयोग ने सितम्बर १६५५ में इजीनियरिंग अमला समिति की स्थापना 
की थी और वह इस क्षेत्र की समस्याओ का अध्ययन कर रही है । उक्त समिति पहली पचवर्षीय 
योजना के अन्त में सुपरबाइजरी और उच्च स्तर के इजीनियारिम अमले की कमी को कूत कर 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में मकान, सडक, रेल, सरकारी और निजी क्षेत्रो के कारखानो, खनिक, 
सिंचाई और बिजली के क्षेत्रों मे विकास के लिए समावित आवश्यकताओ का अनुमान लगा 

हे रही है। 

१६ इजीनिर्यारिंग अमला समिति ने आगामी कई वर्ष तक की ज्ञरूरतो का ध्यान रखा 
है। केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य सरकारो को विस्तार योजमाओ तथा वर्तमान प्रशिक्षण 
सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुए उक्त समिति ने अनेक अन्तरिम सिफारिश की हे। उन 
सिफारिशो में से मुख्य निम्न प्रकार हे 

(१) दूसरी योजना काल मे प्रशिक्षण सुविधाओ के बढ़ान के लिए जो भी प्रस्ताव 
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किये गयें है उनके अतिरिक्त १,६९० इंजीनियरिंग स्नातकों और५,७५० 
डिप्लोमा होल्डरों को लैंयार करने की सुविधा होनी चाहिए; 


(२) यह अतिरिक्त सख्या निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है-- 


(क) वर्तमान सस्थाओ की स्नातक तैयार करने की क्षमता में २० प्रति- 
शत ओर डिप्लोमा प्रशिक्षण की क्षमता में २५ प्रतिशत की वृद्धि 
होनी चाहिए; 

(ख) १४ नये कालेज और ६२ इंजीनियरिंग स्कूल खोले जाए । 

(३) ओवरसियरो की सहायता प्राविधिक सहायको का एक नया वर्ग खोला 
जाय जिसको खास कामो के लिए कम समय में प्रशिक्षण दिया जा सके; 


(४) देश भर में सरकारी और निजी उद्योगों में उम्मीदवारी और कारखानों 
में प्रशिक्षण की व्यवस्था बडे पैमाने पर होनी चाहिए; 


(५) विभागों की माग के अनुसार प्राविधिक अमले की भर्ती में जो आजकल 
देर होती है उसको कम किया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ- 
लोक सेवा आयोग को और सुदृढ बनाना ज़रूरी है। आयोग को इजी- 
निर्यरिंग अमले का एक रजिस्टर रखना चाहिए जिससे प्राविधिक जन- 
शक्ति की माग आने पर उसको पूरा किया जा सके | यह उचित जान 
पडता है कि विभिन्न विभागों की अमले विषयक मांगों को एकत्र करके 
एक साल में एक या दो बार इकट्ठा चुनाव कर लिया जाया करे; 
ओर 


(६) एक उच्च शक्ति निकाय” की, जिसे पर्याप्त अधिकार थ्शुक्त एक 
कार्यपालिका-सगठन का सहयोग प्राप्त हो, केन्द्र मे स्थापना की जाए 
जो प्राविधिक जनशक्ति के सम्बन्ध मे नौंति विषर्यक निर्णय किया करे। 
राज्य सरकारें भी प्राविधिक अमले की पूि और माग के समन्वय के 
लिए उसी प्रकार की एजेंसियां कायम करें। 


इन सिफारिशो पर विचार हो रहा है । 


१७ दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमो' पर विचार करते समय 
कक पहल की और ध्यान खीचना जरूरी है । उच्च वर्गीय अमले के प्रशिक्षण के लिए, 
चाहें वह इंजीवियरिंग, प्रौद्योगिक, भेषज या क्रृषि क्षेत्रीय हो, काफी धन और समय की 
'जुरूँरत होती है,, और यदि प्रत्येक राज्य अपने यहा की सस्थाओं में अपनी पूर्ति के लिए 
प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करे, तब भी आवद्यक वित्त प्रबन्ध के अलावा यह स्पष्ट है कि ऑवश्यक 
संसुयोमे प्रशिक्षित ब्यक्तियों को प्राप्त करने में देर लगेगी । इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान 
संस्थैयओं के ।वस्तार को ऊँची प्राथमिकता दी जाय और निकट भविष्य में ऐसी सुविधाजनक 


नी 
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प्रबन्ध किया जाय कि जिन पडोसी राज्यो में प्रशिक्षण की संस्थायें नही हे, खास तौर 
पर उच्च स्तरीय अमले के प्रशिक्षण के लिए, उन मे प्रशिक्षण की सुविधाएं 
जुटाई जाएं । 
राज्यों में योज्नना संचालन व्यवस्था 

१८ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अनेक राज्यों ने उपयुक्त योजना-संचालन 
एककों का गठन कर लिया हैं । योजना और विकास के लिए उनके 
यहा पूरे समय अथवा लगभग पूरे समय काम करने वाले सेक्रेटरी मौजूद है। योजना विभाग के 
सेक्रेटरी विकास कमिदनरो के उत्तरदायित्वों को निबाहते हुए राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
योजना का कार्य देखते हे। यह व्यवस्था काफी सफल सिद्ध हुई है । योजना सेक्केटरियो की 
विभिन्न समितियों ने विभिन्न विभागों मे समन्वय की सुविधा पैदा कर दी है। सर्वोपरि 
निर्देशन का काम अधिकतर मन्त्रिमण्डलीय विशेष समिति करती है । दूसरी पचवर्षीय योजना 
काल में आयोजन का कार्य बढेगा और पेचीदा होता जायगा । अब तक राज्य-स्तर पर योजना 
विभागो का काम अधिकतर अनेक विभागों के काम का समन्वय करना था। अब इन विभागों 
का कार्य अधिकतर राज्य की आथिक और सामाजिक आवश्यकताओ, वित्तीय और भौतिक 
साधनो, प्रशिक्षण कार्यक्रो! और राज्य के कार्यक्रमों की नीति का मूल्याकन करना होगा। 
नियोजन का स्तर, कुशल अमले की पूर्ति, योजना को कार्य-रूप देने के लिए भौतिक साधनों का 
जुटाना, छोटी बचदो का सगठन, कीमतो की गतिविधि और उपभोग्य वस्तुओ के सभरण के 
काम अधिक मात्रा मे राज्यों के आयोजन-क्षेत्र मे आ जायेगे। वाषिक योजनाओ की तैयारी, 
आयोजन की प्रणाली में सुधार, विभिन्न कार्यक्रमों और राज्य की आथिक व्यवस्था की प्रगति 
का ठीक मूल्याँकन करने का उत्तरदायित्व भी योजना विभागों को ग्रहण करना होगा। 
ऐसी स्थित में यह ज़रूरी होगा कि राज्य सरकारे अपनी आयोजन इकाइ्यो को सुदृढ बनाये । 
दूसरी आवश्यक बात यह है कि राज्यो मे आकडा और आशिक विभागो के कर्मचारी योजना 
विभागों से निकट सम्पर्क रख कर काम करे । 


राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं पर वाषिक पुनर्विचार 

१९ जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था, आयोजित विकास के आथिक और सामाजिक 
उद्देश्यों के बारे मे विचार करते समय हमे कम से कम १४५ वर्ष की अवधि का ध्यान रखना चाहिए। 
दूसरी पचवर्षीय योजना को तैयार करते समय, जैसा कि सम्बन्धित अध्यायो में पता चलेगा, इस्पात 
और भारी उद्योगो के विकास, सिंचाई और बिजली, अमले के लिये योजना, शिक्षा योजना, खाद्य 
की पूत्ति और जनसख्या की वृद्धि के क्रम को कूृतते समय दो या तीन योजना-कालो की सम्भाबित 
आवश्यकताओ अथवा विकास पर ध्यान देना होगा। दीघकालीन योजना ऐसा परिप्रक्षित प्रस्तुत 
कर देती है जिससे सतुलित विकास की प्राप्ति व आथिक और सामाजिक गतिविधि के बारे में 
निर्णय करते समय बडी सहायता मिलती है । थोडे काल, जैसे एक वर्ष, के लिए विस्तृत 
योजना तैयार करना जरूरी हो जाता है। पचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय एक ओर तो 
योजना के दौ्कालीन स्वरूप को ध्यान में रखना होता है, और दूसरी ओर विस्तृत वार्षिक 
योजनाओं को, पचवर्षीय योजना उन निश्चित और स्पष्ट कार्यों पर हमाश 


।.. ४ 


ध्यान केन्द्रित कर देती है जिनके लिये देश के साधन और शक्ति को संगठित 
करना है । पर किसी भी पचवर्षीय योजना का गठन और सचालन लचीले ढग पर होना चाहिये। 


२०. पचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में लचीलापन आवश्यक भी है और लाभदायक 
भी । मशीनों और इस्पात के आयात तथा विदेशी विनिमय में अस्थिरता और परिस्थितियों 
में हेरफेर होते रहने के कारण किसी योजना का सगत्य-समय पर पुनरावलोकन कर लेना 
अनिवार्य होता है। योजना जितनी ही लचीली होगी, उतनी ही हृद तक नयी सूचनाओ, 
अनुभवों और नये प्राविधिक विकासो से लाभ उठाना सभव होगा । यह तो मानना ही होगा कि 
दीर्घकालीन योजनाओ और विकास कार्यक्रमो के लिए कई साल आगे के वायदे करने पडते है 
और इसके परिणाम स्वरूप थोडे काल के वायदो और अल्प समय की व्यवस्था वाली योजनाओ 
के लिये कम स्थान रह जाता है । इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि पच्वर्षीय योजना के 
सामान्य ढाचे के अतर्गत साल-दर-साल खास और विस्तृत ढंग पर योजनाओ को' तैयार किया 
जाय । इस प्रकार कार्य चालू करने मे अनावश्यक सख्ती नहीं आयगी और अर्थनीति के हित मे 
आवश्यक परिवर्तत किये जा सकेंगे । 


२१. वाधषिक योजनाओ में होने वाले सम्भावित परिवर्तत और सामजस्य 
राष्ट्रीय योजना के उन्हीं क्षेत्रों मे होगे जो खास कर केन्द्रीय सरकार की देखभाल में है--जैसे 
उद्योग, खनिज, यातायात और बिजली । योजना के ढाचे के अन्तर्गत कुछ मामूली परिव्तेन 
राज्यो में भी करने आवश्यक होगे । अत राज्यो के प्रतिनिधियों की सलाह से वाधषिक- 
पुनरावलोकन' करने की उपयुक्त प्रणाली हाल ही मे तैयार करली गई है । 

जिला -योजनाएँ 

२२ दूसरी पचवर्षीय योजना के लिये अपने मसविदे तैयार करते समय राज्य सर- 
कारो ने ग्राम, नगर और ज़िलो के लिए तैयार की गयी योजनाओ का ध्यान रखा था। अब राज्यो 
की योजनाओ के बारे में तो मोटे तौर पर निर्णय कर ही लिये गये हे, अत यह महत्वपूर्ण 
है कि ऐसे कार्यक्रमों को अलग-अलग छाटा जाय जो ज़िला-योजना के अग बने और उन्हे मुख्यत 
राज्य स्तर पर ही पूरा किया जाय । लोकतन्‍्त्रीय आयोजन के ढाचे में जिले को धुरी बताना ठीक 
ही है। जिले के स्तर और ज़िले के अन्दर अन्य स्तरो की चालू योजनाओ पर इसीलिये जोर दिया 
जाता हैँ कि राज्य और जिला योजनाओ को जहा तक सस्भव हो जनता के निकट तक ला दिया 
जाय, इन योजनाओ को प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र की ज़रूरी समस्या को सुलझाने का ऐसा साधन 
बनाया जाय जिसमे वहा की जनता भाग ले और सहकारिता के रूप में स्वत अपनी मदद करे, 
तथा उक्त योजनाए पूर्ण प्रयास में सहायक होकर स्थानीय प्रेरणाशक्ति और नेतृत्व को विकसित 
होने का अधिकाधिक अवसर दें। अगर योजना के लोकतन्‍्त्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो 
उत्साहपूर्ण स्थानीय आयोजन की परम आवश्यकता है। ज़िला योजना की एक खास बात यह 
है कि वह एक ऐसे समान काये-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिससे बहुसर्यक जनता का 
कल्याण होता है और उस पर विचारों और अभिरुचियों की विभिन्नताओ का बहुत कम्‌ 
प्रभाव पड़ता है। 
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२३. यह आवश्यक है कि राज्य के योजना कार्यक्रम से उन कार्येक्रमों क॑ 
अलग कर ज़िलो को सौप दिया जाय जिनमें स्थानीय जनता सामूहिक रूप से काम कर के 
अपना विशेष योग दे सके । पर ज़िले की योजना के बारे मे यह न समझ लिया जाय कि 
वह पूर्व-निश्चित वित्तीय सीमाओं से खास तौर पर आबद्ध है । उस का वास्तविक महत्व 
इस बात में हैं कि वह आयोजन के एक विशिष्ट तरीके और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
करती है। जैसा पहले कहा गया है, ज़िला स्तर के विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों को ऐसे 
संमन्‍वय के साथ तैयार किया जाना चाहिए कि जनता की जरूरतों की पूर्ति और जिले के 
साधनों का ध्यान रहे। साथ ही योजना को ऐसे कार्यों के रूप मे प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए जिनको प्रशासन और जनता सयुकत रूप से करें। ऐसी ज़िला यौज॑ना के 
मुख्य अग हे :--- 

(१) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, 

(२) समाज कल्याण विस्तार योजनाएं, । 

(३) कृषि उत्पादन कार्यक्रम और देहात बिकास सम्बन्धी अन्य कार्य जसे पशु- 
पालन, भूमि सरक्षण भादि 

(४) सहकारिता और ग्राम पचायत, 

(५) स्थानीय विकास कार्य, 

(६) समाज सेवा विषयक कार्यक्रम, खास तौर पर प्राथमिक और. माध्यमिक 
स्तर की शिक्षा का बिस्तार, स्वास्थ्य एकक, मलेरिया नियत्रण और परिवार 
नियोजन आदि, 

(७) ऐसी योजनाएं जिनमे निर्मम कारणों से विकसित हुए साधनों का उचित 
प्रयोग हो सके-- 


(क) बडी योजनाए जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क, सड़क परिवहन, 
सचार-साधन, औद्योगिक कार्य आदि, 
(ख) नई प्रशिक्षण संस्थाए, और 
(ग) नई सेवाए जैसे ग्राम, छोटे उद्योग और पिछडी जातियो आदि की 
ह मदद के लिए, 
(५5 ) छोटी बचत के कार्यक्रम, और 
(९) नशा बन्दी । 


२४. अधिकाश राज्यो में पहली योजना काल' में ज़िला विकास समितियों कं स्थॉ- 
पुना कर दी गयी थी । विभिन्न राज्यो मे इन जिला विंकास समितियां कें गठन हैँ 
ख़िन्रता है । नियम के अनुसार इन समितियों में ज़िला बोर्डों के प्रतिनिंधि. जिंलें है संसद 
और डझ़ज्य विधान मडल के सदस्य और अ्रमुख्े सामाजिक कांर्य-कर्ता सँदस्य ई 
जाते है। जिला स्तर पर इस व्यवस्था का रूप क्या हो इसका निर्णय रार्ज्य सरकार स्थमीश 
हालतों को देख कर करती है । किसी-न-किसी प्रकार की जिला विकास पर्सियों अर्थ 
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यह उद्देश्य तब ही सर्वोत्तम रूप सै पूरा होता है जब प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि वह 
अपने समय और शक्ति का कुछ भाग अपने समुदाय के हित में लगाए। लोकतत्रीय सह- 
कारी विकास का यही तरीका है । राष्ट्रीय विस्तार सगठन का एक मुख्य उद्देश्य यह हैं 
कि वह जन शक्ति के उचित उपयोग की व्यवस्था करे, विज्येष कर देहाती क्षेत्रो मे, जिससे" 
समुदाय को समष्टि रूप से लाभ पहुचे। यह 'काम कई तरह से हो सकता है , जैसे, ग्रामों 
में सडके बनाना, ईंधन के लिए वृक्षारपण, तालाब, पानी की व्यवस्था और गदे पानी का 
निकास, तथा छोटे सिंचाई कामों को कायम रखना । जहा भी बडे काम जारी किये 
जाये, जैसे सिंचाई योजना, तो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना के अमले को गैर 
सरकारी नेताओं की मदद से पहल करके नहर-प्रणाली और तत्सम्बन्धी हलचलो में दिलचस्पी 
लेने वाले ग्रामो मे श्रमिक सहकारी सस्थाओ का गठन करना चाहिए। यह बात सडक और 
अन्य योजना-कार्यों पर भी लागू होती है । इससे योजना-कार्यो में भाग लेने के लिए लोगो 
को प्रोत्साहन मिलेगा । काम के अवसरो की वृद्धि होगी । साथ ही' स्थानीय जनता को योजना 
कार्यो मे होने वाले भारी व्यय का छाभ मिलेगा और उनकी आशिक दशा सुधरेगी। 


ऐच्छिक' श्रम और स्थानीय जन शक्ति साधनों को जुटाने से कई क्षेत्रों में लक्ष्य-पृत्ति 
में सहायता ही नहीं मिलेगी बल्कि लक्ष्य से काफी अधिक लाभ भी मिल सकेगा । इन 
दिशाओं मे सहकारी प्रयत्तो के बड़े अवसर दूसरी योजना मे रहेगे । 


२७ कालेज और स्कूलों के छात्र -छात्राएं राष्ट्रीय विकास के कार्य मे अधिका- 
घिक भाग ले रही हे । पहली पच्रवर्षीय योजना में युवक शिविरों और श्रम सेवाओ के लिए 
विशेष व्यवस्था की गई थी । शिक्षा मत्रालय की प्रेरणा से अक्तूबर १९५४ तक ७६४ 
युवक शिविरों की व्यवस्था की गई जितमें ६६ हजार युवकों ने भाग लिया । इन शिविरों 
से श्रम की प्रतिष्ठा की भावना विकसित होती है, तये क्षेत्रो की ओर रुझान होता है और 
समुदाय के विभिन्न अग परस्पर समीप आते है । इस ओर नेशनल केडेट कोर ने अच्छा काम 
किया है। कोर के सीनियर डिबीज़न में ४६,००० और जूनियर में ६४,००० युवक है। लडकियों 
के डिवीज़न की सख्या ५,००० है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सस्थाओ के ३,००० अध्यापक भौहू: 
शिक्षण सस्थाओ के अन्य व्यक्ति भी इसमे शामिल है । सहायक केडेट कोर की शवित अत 
७५०,००० है। भारत स्काउट और गाइडसंस्था में ४३८,४० ४ स्काउट और ६१,११८ गाइड है। 
पहली योजना के आरम्भ से इसमे ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । भारत सेवक समाज 
"| सेंगभग ५०० युवक और विद्यार्थी शिविरों की व्यवस्था की जिनमें लगभग ४० हज़ार 
युवकों ने भाग लिया । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इन समस्त संस्थाओं ने अपने, 
विकास के बड़े कार्यक्रम बनाये हें । राष्ट्र के निर्माण में युवको और छात्रो को 
अभूतपूर्व योगदान देना हे और योजना का भी यह उद्देश्य है कि उनको सेवा और सहयोग 
का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। योजना आयोग ने भी दूसरी पचवर्षीय योजना कें 
निर्माण में छात्रो और अध्यापको का पूरा सहयोग पाने की चेष्टा की है । योजना आयोग के 
उन्नाव पर अनेक विश्वविद्यालयों और अन्य सस्थाओ में आयोजन-गोष्ठियो का गठन हो रहा हू; 


श्र 


जिनमें अध्यांपकों और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विकास की समस्याओं पर विचार करने तथां 
अपने सुझावों को योजना आयोग, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियो के 
पास भेजने का मौका मिलता है। योजता गोधष्ठियो के सदस्य एऐच्छिक श्रम सेवा के 
कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हे । 

२८ पहली पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सेवक समाज नाम से एक गैर- 
राजनीतिक और गैर-सरकारी संस्था की स्थापना हुईं है जो रचनात्मक काम के लिए 
राष्ट्रीय मच बन गई है । अब इसकी ३१ प्रदेश, और २२९ जिला शाखाओं के 
अतिरिक्त' तहसील, ताल्‍्लुका नगर और ग्राम शाखाए है । सप्ताह मे ५ घटा समाज सेवा के 
लिए देने वाले सदस्यो की सख्या ५०,००० तक पहुच गई है। कुछ सख्या में पूरा समय 
काम करने वालो के अतिरिक्त भारत सेवक समाज में काम करने के लिए अवसर 
प्राप्त और अनुभवी कर्मचारियों ने सहयोग दिया है । अब भारत सेवक समाज, समाज 
शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, श्रमिक सहकारी सस्थाओ, कार्य केन्द्रो, यवक शिविरों 
सूचना केन्रो और सास्क्ृतिक हलचलो की व्यवस्था करता है। अपना काम करने के साथ-साथ 
भारत सेवक समाज समाज सेवा करने वाली अन्य सस्थाओ को सहयोग भी देता 
है । शिविर नेताओ के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिविरों की व्यवस्था की गयी 
है । कुछ शिविरों की व्यवस्था शिक्षा विभागो और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों 
की ओर से की गयी है । समाज ने भारत युवक समाज नाम की नयी सस्था चालू की है। 
भारत युवक समाज ने जिन हलचलो में भाग लिया उनमें कोसी योजना का १६ऊऋ मील 
लम्बा बाध बनाना, यमुना बाध पर काम, सहकारी सस्थाओ की स्थापना, अल्प बचत 
आन्दोलन और स्थावीय विकास कार्यों में सहयोग देना उल्लेखनीय हे । 


२६ ग्राम योजनाओं को तैयार कराने मे जनता ने सर्वत्र बडी रुचि दिखलाई हैं और, 
वे योजना के परिणाम स्वरूप आने वाले उत्तरदायित्वों को सभालने को तैयार हे । 
स्थानीय विकास कार्यों के लिये दूसरी योजना मे १५ करोड़ रुपया रखा गया है 
तथा जन सहयोग पाने की व्यवस्था के लिए. ५ करोड रुपया । अधिकाझ कार्यक्रमो में जनता से 
कम या अधिक मात्रा मे सहयोग पाने के अवसर की व्यवस्था है। जिन क्षेत्रों में 
जन सहयोग से साधनों की भौतिक वृद्धि हो सके और लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता सिले उनकी 
ओर केन्द्र और राज्यो की सम्बधित एजेंसियो को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जंब 
सहयोग नियमित और निरन्तर रूप में लेने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


३० केवल ग्राम समुहो और स्वेच्छा से सृचालित सस्थाओ के बल पर ही जन 
सहयोग पाने की चेष्टा न की जाय । जैसा कि प्रथम पत्रवर्षीय योजना में सुझाव दिया 
गया था, राज्य सरकारो को स्थातीय अधिकारियों का, चाहे वे देहाती हो या शहरी, 
अपने अभिकरणो के रूप में अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए । स्थानीय अधिकारियों को 
चाहिए कि वे सेवा सस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग पाने की चेष्टा 
करे । पेशो का प्रतिनिधित्व करने वाली सस्थाओ जैसे डाक्टरो, वकीलो, अध्यापको, प्राविधिको 
और प्रशासको से सामुदायिक कल्याण की वृद्धि मे महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। विश्व- 


६ 


विद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं और यवक संस्थाओं ने कल्याण कार्यक्रमों मे उत्साहवर्धक्‌ 


सहयोग दिया है और नेतृत्व किया है । दूसरी पचवर्षीय योजना मे उपय्‌ कत व अन्य 
सम्भावनाओ का पूरा विकास करना चाहिए । 


३१ श्रम के रूप में सहयोग देने के अतिरिक्त छोटी बचत का आन्दोलन हर 
नागरिक को ऐसा अवसर देता है, जिस मे अपनी स्थिति के अनुरूप सहयोग देकर राष्ट्रीय 
योजना की सफलता मे हाथ बठाया जा सकता है। जिस पेमाने पर दुसरी पचवर्षीय 
योजना कार्यान्वित की जा रही है उसके लिए यह आवश्यक है कि समुदाय के साधनों को पूरी 
तरह पर सगठित किया जाय। विस्तृत सीमा में फेले हुए छोटे-छोटे प्रयास राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था के विकास की गति को बढाने मे महान सहयोग दे सकते हे । पहलो योजना में छोटी 
बचत का लेखा-जोखा उत्साहवर्धक है, पर दूसरी योजना में उससे भी अधिक काम करता 
है। राष्ट्रीय विस्तार और साम्‌दायिक योजनाओ का एक उद्देश्य यह भी है कि देहात 
के प्रत्येक परिवार तक उसका असर पहुचे और बचत को प्रोत्साहन देकर देश भर के शिक्षित 
स्त्री-पुरुष विद्येष क्षेत्रों के समस्त परिवारों से लगातार सम्पर्क बनाए रख कर उनको छोटी 
बचत आत्दोलन में नियमित रूप से कुछ-न-कुछ योगदान देने की प्रेरणा देते रह कर योजना 
की सफलता में सहयोग दे सकते हे । गत तीन वर्षों मे महिलाओके बचत आन्दोलन मे जो 
काम हुआ है वह ऐसा है जिसका अनुकरण सर्वत्र कियाजा सकता है। देश 
की प्रत्येक सस्था के कार्यीं का एक मुख्य अग यह भी होना चाहिए कि उनसे छोटी बचत 
आदोलन में व्यावहारिक और छूगातार सहयोग मिले । 


योजना का प्रचार 


३२. , सामुदायिक सहयोग और उसके परिणामों के कारण पहली पतच्रवर्षीय योजना 
बड़ी सख्या में लोगो तक पहुच गई है। फिर भी देश को जनसख्या के अनुपात मे वह कम 
ई । हस बात को ध्यान में रख कर पहली पन्न॒वृर्ष़ीय य्रोज़ना से सूचत्ा ब प्रसार मत्रा- 
लय तथा राज्यों के सहयोग से जो सम्मिलित प्रछार का कार्यक्रम बना है उसके किए 
७ करोड़ रुप्रे रखे गये हे। कार्यक्रम के अनुसार देश भर से सूचना-केन्द्रो की लड़ी स्था- 
परत की जायगी तथा प्रचार-साहित्य, फिल्म, चलती-फिरती गाडियो. प्रदर्शनियो, साम- 
दायिक रेड़ियो सेढो और पुस्तको तथा पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी । योजना” नाम की 
एक तयी पत्रिका निकालने का विचार है जिसके द्वारा योजना के उद्देश्यो और महत्व को देश 
भर की सहकारी सस्थाओ, पचायतो, अन्य सस्थाओ, सरकारी नौकरो गर-सरकारी 
कार्यकर्ताओं आदि तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा । 


पाँचवाँ अध्याय 
सहकारिता का विकास 
सहकारिता ओर राष्ट्रीय योजना 


जनतात्रिक आधार पर आशिक विकास से सहकारिता को उसके विविध रूपों 
में श्रयोग में लाने का विस्तृत क्षेत्र मिलता है । सम्राज के समाजवादी ढाचे का ञ्थं 
है--अषि बथा उद्योग दोनो के क्षेत्र मे विकेन्द्रीकृत बहुसख्यक सस्थाओ का निर्माण | 
ये छोटी ससस्‍्थाएं मुख्यतः. एकत्र होकर ही अपने बड़े आकार और संगठन का 
लाभ उठा सकती हूँ । सामाजिक बरिवतंन पर बल देन के साथ भारत में, अप्थिक विकास जो 
स्वरूप ग्रहण कर रहा हैं, उससे सहकारिता सम्बन्धी गतिविधि के सग्रठ्न के लिए 
बहुत बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत होता है । इसलिए आयोजित विकास के एक अगर क्े रूप में सहकारी 
क्षेत्र का निर्माण हमारी राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देडयो मे से एक है । 


२. जिन कार्यों मे सहकारिता के सिद्धान्त को प्रयोग मे लाया जा सकता हें, उनके 
सत्र का सीमा-बन्धन इस तथ्य के आधार पर किया गया है कि कोई भी सहकारी सस्था 
इतनी उचित रूप में छोटी हो, जिससे उसके सदस्य एक-दूसरे को जान तथा परस्पर 
विश्वास कर सके । किन्ही विशिष्ट उद्देश्यो की पूर्ति के लिए छोटी सहकारी सस्थाओ को 
मिला कर बड़ा रूप दिया जा सकता है और वस्तुत. देना पड़ता है, परन्तु सहकारिता 
की दाक््ति अपेक्षाकृत छोटी-छोटी और एक ही प्रकार कौ सस्थाओ से मिलती है, क्योकि वे बड़ी 
चुस्त्री से काम करती हे । यदि शुरू में मजबूत प्राथमिक सहकारी ससस्‍्थाए बनायी जाय, ता 
उन्च स्तर पर भभावश्ञील सगठन का निर्माण किया जा सकता है, तब वह सारा सगठन 
अपने ऊपर कार्यभार ले सकता है, और ऐसी सेवाए भी प्रदान कर सकता है जिनके लिए बड़े- 
जड़े साधनो और संगठन की आवश्यकता है, इस दृष्टि से जिन क्षेत्रों के लिए सगठन की 
सहक्तारी पद्धति विशष रूप से उपयुक्त हे, वे हे--कृषि सम्बन्धी ऋण, माल की बिक्री तथा 
वस्तुशोध, ग्रामीण क्षेत्रों मे सब प्रकार का उत्पादन, उपभोग्य सहकारी स्टोर, कारीगरो की 
सहकारी संस्थाएं तथा सहकारी निर्माण समितिया । इन क्षेत्रो मे सहकारिता का उद्देश्य यह्‌ है 
कि सहकारिता आशिक गतिविधि के संगठन का अधिकाधिक मुख्य आधार बन जाय । 


फ् 


इसका अथ यह भी है कि नयी आर्थिक गतिविधियां सहकारी आधार पर सगठित की जानी 
चाहिए, और वर्तमान आर्थिक गतिविधियो को भी क्रमश सहकारिता के अन्तर्गत ले आना 
चाहिए । 


३. जिन क्षेत्रों के लिए सहकारिता उपयुक्त बेठती है, उनमे सगठन के सहकारी 
रूप के इतने लाभ हे जितने न तो निजी उद्योगों के क्षेत्र मे है, और न सरकारी उद्योगो 
के । विशेष कर यह समान रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान कर समाज को 
मूल्यवात लाभ पहुचाने का एक साधन है । जहा-जहा सहकारिता सफल होती हैं, 
समाज को बहुत लाभ पहुचता है, परन्तु इसके साथ जो मानवीब कारण सलग्न हे, वे 
पेचीदा हे और कुछ अदा मे समांजवादी अथवा व्यक्तिगत उद्योग की अपेक्षा सहकारी उद्योग 
मे सफलता कही अधिक कठिन है । इसलिए राष्ट्रीय विकास की योजनाओ में इसके 
लिए निर्धारित क्षेत्रो मे सफलता प्राप्ति के लिए प्रभावंकारी उपाय बरतना आवश्यक हे । 


४ भारतीय रिजवं बेक द्वारा आयोजित ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में 
इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है । उसमे जो सुझाव दिए गए है मुख्यतः 
उन्ही को आधार बताकर दूसरी पचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकाससम्बन्धी कार्य- 
क्रम रखे गए हे । ऐतिहासिक कारणो से गत पचास वर्षों से सहकारिता का अधिकाश 
विकास ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋण की व्यवस्था के रूप मे हुआ है । उचित शर्तों पर उचित ऋण की 
व्यवस्था निश्चय ही सहकारिता का एक अत्यन्त प्रमुख अग है, पर इस आन्दोलन के 
और विस्तृत तथा दूरग्रामी उद्देश्य हे। सहकारिता में मुख्य इकाई गाव हैं । सहकारिता 
के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में तीन बातो पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता 
है । प्रथम तो यह कि ऋण व्यवस्था सहकारिता का आरम्भ मात्र है । इससे आगे 
बढकर सहकारिता को गाव की और बहुत सी प्रवृत्तियो को अपने अन्तर्गत लेना 
होता हैं। सहकारिता के आधार पर खेती भी इसमे सम्मिलित है। सहकारिता में विकास 
के कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते, और अनुभव ही प्रत्येक अगले कदम, को 
निर्धारित करता है । दूसरी बात यह है कि गाव के प्रत्येक परिवार को कम-से-कम एक 
सहकारी सस्‍्था का सदस्य अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सहकारी 
आन्दोलन ,को अपना यह लक्ष्य बना लेना चाहिए कि गाव का प्रत्येक परिवार ऋण 
लेने योग्य हो जाय । इस समय जिन क्षेत्रों मे सहकारिता आन्दोलन सबसे अधिक जोर 
पर हूँ, वहा भी केवल तीस या चालीस प्रतिशत परिवार ऐसे हे, जो ऋण सम्बन्धी 
शर्तों को पूरा कर सकते हे । यदि गाव के सब परिवारों की आवद्यकताओ को पूरा 
करना है, तो प्रारम्भिक सहकारी ससस्‍्था और ग्राम पचायत को मिल कर काम करना 
होगा । इसलिए प्रारम्भिक सस्था के रूप का निर्धारण करते हुए इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि एक तो संस्था इतनी बडी अवश्य हो कि वह एक प्रबन्ध 
समिति की व्यवस्था कर सके और दूसरी ओर वह इतनी बड़ी भी न हो कि प्रबन्ध समिति 
परिवारों से सम्पकं न रख सके और उनके पुनर्वास का भार न उठा सके। सामाजिक 


* श्दे 


सहयोग तथा संहँकाये के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहुकारी संस्थाएं ग्राम पर्चायतो की तरहे 
सस्थाओ के रूप में काम करती हे । जिस देश के आ्थिक स्वरूप की जड़ गाव में 
है, उसके लिए सहकारिता का मूल्य सहकारी आधार पर संगठित गतिविधियों से कुछ 
अधिक हैँ । मूलत इसका उद्देश्य सहकारी समाज-सगठन की एक ऐसी पद्धति का निर्माण है, जो 
जीवन के सब रूपो से सबध रखती हो । ग्राम समाज में ऐसे लोग भी होते है, जिन्हें 
विशेष सहायता की जरूरत होती ही हैँ । इसलिए सहकारिता का यह अर्थ होना चाहिए कि 
वह ग्राम समाज के सब परिवारो के प्रति कर्तव्य निभाए, और समस्त ग्राम के सावंजनिक हित 
में भूमि तथा अन्य साधन स्रोतों और सामाजिक सेवाओं का विकास करे । 
प्रास विकास का रूप 


५, आगामी दस-पन्द्रह वर्षों में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को जिस रूप में सगठित और 
विकसित होना है, वह विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक नीतिया निर्धारित करने 
की दृष्टि से एक अत्यत महत्वपूर्ण प्रशन है । उदाहरण के लिये भविष्य मे जिस प्रकार की ग्राम्य 
अर्थ व्यवस्था के विकास की कल्पना की जा रही है, उससे भूमि सुधार की योजना, ग्रामीण 
अथ व्यवस्था में ग्रामोद्योगो का स्थान, सहकारी आन्दोलन का सगठन, ग्रामीण तथा शहरी 
क्षेत्रो के बीच सम्बन्ध, औद्योगीकरण के कार्यक्रम में छोटे उद्योगो का भाग और सतुलित 
आचलिक विकास के विचार के प्रयोग का बहुत निकट का सम्बन्ध है । सामुदायिक विकास 
और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना तथा उन परिवतंनों के बीच की एक कडी हैं, 
जिनको प्राप्ति की चेष्टा ग्रामीण अय॑-व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है। इस कार्यत्रम में 
समुदाय का अथ हूं वे परिवार जो ग्राम नामक सामाजिक इकाई के अग है। इसलिए 
सामुदायिक योजना, उसमे सम्मिलित सब ग्राम समुदायों के एक सुसम्बद्ध और सुआयोजित' 
विकास के कार्यक्रम का ही एक नाम है। इस समय जो बहुत से विकास कार्यक्रम चालू हे, उनकी 
सफलता को मापने का सच्चा मापदण्ड तो वे सामाजिक परिवतंन और वह आशथिक प्रगति है जो 
ग्रामो में हुई है। सहकारिता के आधार पर ग्राम के पुनरनिर्माण का अर्थ प्रथमत तो यह है कि 
इस प्रकार के एक समरूप सामाजिक ढाचे का निर्माण हो जिसमें समाज के सब वर्गों को 
समान अवसर प्राप्त हो और दूसरे यह कि ग्रामीण जीवन के आथिक आधार को खूब व्यापक 
और मजबूत बनाया जाय । भूमिसुधार, ग्रामोद्योग के विकास, ग्राम पचायतो की स्थापना 
सम्बन्धी व्यवस्थाओ तथा अन्य कार्यक्रमो पर, इन्ही दो मूल उद्देश्यों को दृष्टि मे रखकर विचार 
करना होगा । 

६. ग्राम समाज के सब वर्गों को समान स्थिति और समान अवसर प्राप्त हो 
इसके लिए लिएचय ही पहला कदम यह होगा किभूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में वर्तेबान 
असमानता को दूर कर दिया जाय । खेतिहरो को सरक्षण प्रदान करना, और जिस भूमि को 
बे जोतते है, उन्हे उसके स्वामी बनने की सुविधायें प्रदाव करना तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम 
कृषि के योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करना, ये ठीक दिशा में कदम हे, परन्तु ये प्रारम्भिक 
कदमों से अधिक कुछ नही हे। ग्राम समाज के अधिकाश लोग भूमि-विहीन तथा काम के उचित 
अवसरो से वचित हूं । आथिक विकास ज्यो-ज्यों बढ़ता जायगा, आरमीण जनता का अधिकाधिक 
भाग शहरो मे काम के लिये जाता जायगा । जितनी कल्पना की जा रही है उससे भी तेज गति 


हा 


सैयदि हहरी क्षेत्नों मे काम मिलने के अवसर बढ गये तो भी भूमि पर बहुत दबाव बना रहेगा, 
क्यो कि ग्रामों मे रहने वाले अधिकाश मजदूरों के लिये भूमि से ही काम' दिलाने की व्यवस्था 
करनी होगी और उनके लिये ऐसे व्यवसायो का प्रबन्ध करना होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में 
पत्रप सकते हे । 

७ इसलिए राष्ट्रीय योजना को जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान देता 
है, उनमे से एक उस पद्धति और अभिकरणो से सम्बन्धित है, जिनके द्वारा ग्रामीण अर्थें व्यवस्था 
के अन्तर्गत नये काम शुरू किये जाने वाले हे । आशिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने मे औद्यो- 
गीकरण और विशेष कर मूल उद्योगो के व्रिकास का बहुत बडा भाग होता है, परन्तु ग्रामो में 
जो प्राप्य जन शक्ति है, उसके उपयोग और काम पर लग़ाज़े की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों मे काम के 
अवसर मिलने तथा उनको कायम रखने मे इस औद्योगीकरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव कुछ विशेष 
कारगर नही होगे । यदि छोटे उद्योगो के लिये क्षेत्रों की व्यवस्था का सक्रिय प्रयत्त किया जाय 
तथा देश के विभिन्न भागों में बतुलित अथ्थै-व्यवस्था की आवद्यकताओ को दृष्टि मे रखते हुए 
बडे उद्योगों के स्थान का निर्धार ण किया जाय तो ग्रामीण समस्या का हल अधिक सरल हो 
जायगा। इस आधार पर क्रियान्वित राष्ट्रीय नीतियो से जो अवसर प्राप्त होगे, ग्रामीण अर्थ 
व्यवस्था द्वारा उसका लाभ उठा सकते के लिये ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था मे भी कुछ परिवर्तन करते 
होगे । 

८. औसत गाव में दो मुख्य चीजे होती हे--भूमि और जनशक्ति । भूमि की 
उत्पादन शक्ति को सिचाई, राष्ट्रीय विस्तार अथवा अन्य उपायो से बढ़ाने के लिये ग्राम्य अर्थ 
ह॒ व्यवस्था मे विस्तार की गू जाइश रखी गई है । परन्तु यदि विशेष रूप से सहायता प्राप्त भूमिखण्डो 
की बात छोड़ दी जाय तो कृषि सम्बन्धी ढाचे के पुनगंठन के बिना ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे पुर 
काम न मिलने की सृमस्या बहुत बड़े रूप में बनी रहगी। राष्ट्रीय विकास को योजना में एक छुक्क 
ग्रूम को योजना की इकाई के के रूप मे रखना होगा। बहुत से उद्देश्यो के लिये एक एक ग्राम को 
अपेक्षा ग्राम समुदाय योजना की अधिक अच्छो इकाइया बन सकेगी । तथापि आरम्भिक संगठन 
तो ग्राम स्तर पर ही करना होगा। सहकारी ग्राम व्यवस्था को ग्राम्य अथं व्यवस्था का एक लक्ष्य 
बन्नाते के पीछे यही कारण है । 

६. सहकारी ग्राम-व्यवस्था की प्रथम बात तो यह है कि उसमे भूमि का स्थायी मालिक 
छिस्तात होता हे। भूमि-सुधाूर के स/थ ग्राम समाज मे भू-स्वामियों की सख्या बढ़ेगी और भू-स्वामित्व 
सम्बन्धी असमानताए बहुत कम हो जायेगी । कारीगरो तथा क्षषि से भिन्न कार्यों मे लगे अन्य लोगो 
को छोड़ कर कंषक सम्राज़ में एूक ऐसा वर्ग रहेगा जो कृषि पर तो आश्रित रहेगा पर भूस्वामी 
तट्ठी होगा । यह एक थुंसी महत्वपूर्ण समस्या हूँ जिसका हल दूढ़ज़ा होगा--विशेषकर इसलिये, 
जैसा कि पहले भी स॒केत क्रिया जा चुका हे कि वे तथा और बहुत से छोटे भुस्वामी पग्राम्य अथे- 
व्यवस्था पर एक भ्वार बने रहेग्रे। इसलिये सहकारी ग्राम व्यवस्था का दूसरा रूप यह द्वे कि वह 
भूमि तथा ग्राम के साधत्र ज्ोतो के विकास और समस्त ग्राम समाज के लिये काम के नये अवसरो 
की छोज़ को अपना उद्देश्य बनाती हूं। दूसरे शब्दों में समाज इस बात करा जिम्मा लेता 


दे कि वह कृषि तथा कृषि से भिन्न क्षेत्रो मे उद सब लोगों के लिये लाभजनक काम की व्यवस्था 
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करेगी जो काम की तलाश में है और जो कोई भी काम मिले, करने को तैयार हैं। 


१०. कृषि तथा कृषिभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों की व्यवस्था के लिये ग्राम की अर्थ-व्यवस्थ। 
को स्वयं नये तरीके ग्रहण करने होगे। इस प्रकार भावी प्रगति के लिये कार्यविधि मे शीघ्‌ परि- 
वर्तत---जिसमे बिजली और अन्य उन्नत साधनों का उपयोग भी शामिल हे---एक आधारभूत बात 
है। जब तक छोटी कृषि भूमि--जिस से अधिकतर कोई आ्िक लाभ नही तथा जो टुकडो-टुकडों 
में बंटी होती हँ--कषि ब्यवस्था की इकाई बनी रहती है तब तक काम के ढाचे को अधिक 
समृद्ध और विविध बनाने के लिये ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के विस्तार की संभावनाएं सीमित रहेगी। 
व्यवस्था की इकाई और कार्म' की इकाई में भेद किया जाना चाहिये। जहा व्यवस्था की इकाई 
एक अधिक व्यापक क्षेत्र अथवा समस्त ग्राम हो जायगा वहा अनेक वर्षों तक काम की सामान्य 
इकाई किसान का खेत ही बना रहेगा। यदि ग्राम योजना की इकाई है तो अधिक अच्छे बीज के 
प्रयोग, सम्मिलित खरीद और बिक्री, भू-सरक्षण, पानी के प्रयोग तथा स्थानीय निर्माण 
आदि कामो में सहकारिता से काम लिया जा सकता है । 


११. सहकारी ग्राम-व्यवस्था के सकऋरति काल में ग्रामो में जमीन की व्यवस्था तीन विभिन्न 
तरीको पर की जायगी । प्रथम ऐसे व्यक्तिगत खेतिहर होगे जो अपने ही खेतो में काम करेगे। 
दूसरे , खेतिहरो के ऐसे समुदाय होगे जो अपने ही हित मे स्वेच्छा से अपने खेतो को सहकारी 
कार्य-सस्थाओ मे दे देगे। तीसरे, कुछ भूमि ऐसी होगी जो सारे ग्राम समाज की होगी । इसमें 
गाव की साझी भूमिया, ग्रामस्थान, ग्राम कृषि योग्य पड़ती जमीने तथा वे जमीने 
होगी जिनका स्वामित्व अथवा जिनकी व्यवस्था प्रत्येक के लिये अधिकतम कृषि भमि की व्यवस्था 
के बाद ग्राम के हाथ मे आ जायगी, इसके अतिरिक्‍त इसमे वे भूमिया भी होगी जो भूमिहीनों 
की बसावट के लिये उपहार के रूप मे दी जायगी । इस प्रकार ग्राम की भूमि-ब्यवस्था के 
अन्तर्गत देखने को मिलिगा---एक व्यक्तिगत क्षेत्र, ऐच्छिक सहकारिता क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्र । 
इन क्षेत्रों मे क्या अनुपात रहेगा यह तो उनके विकास और निश्चित योजना पर निर्भर करता 
है । उद्देश्य यह होगा कि सहकारिता क्षेत्र को तब तक बढाया जाय जब तक ग्राम की समस्त 
भूमि की व्यवस्था ग्राम समाज की सहकारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती । ऋण, माल 
के बाजार तथा वस्तु शोध की व्यवस्था के सहयोग से उत्पादन में भी सहकारिता बढ़ेगी। 
ये सब कारय॑ परस्पर सम्बद्ध है। जिन कार्यों को सगठित केरना अधिक सरल होगा, स्वभावत- 
पहले उन्हे हाथ में लिया जायगा। सहकारिता अपने सब रूपों में और सब क्षेत्रों में एक 
स्वागत योग्य चीज है, क्योकि सहकारिता की आदत तथा दृष्टिकोण भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
चीज है जितने वे रूप जिनके द्वारा वह आदत प्रकाश में आती है । 


१२. जहां सहकारिता सगठन का एक सिद्धान्त है, वहा ग्राम में पथ-निर्देश तथा 
नेतृत्व का काम पचायत करती है । कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, भूमिसुधार और भूमि व्यवस्था 
कें क्षेत्रों में पंचायत के जिम्मे महत्वपूर्ण काम रखें गये हे । इसलिये सामुदायिक योजनाओं 
और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों मे पचायत का विकास एक आधारमत चीज हैं। ग्राम-अथे- 
व्यवस्था में पंचायत के काम ज्यों-ज्यों बढ़ते जायेंगे और ग्रामीण जनता जीवनमान को उच्चत करने 


द्दै 


के लिये सहकारिता द्वारा प्रदत्त अवसरो का लाभ उठाती जायगी, त्यो-त्यों स्थानीय जनमत 
और नेतृत्व उससे अधिक तेजी से सहकारी ग्राम-व्यवस्था के पक्ष मे बढ़ता जायगा जितना 
पहले सभव प्रतीत नही होता था। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों में 
सहयोग से ग्रामीण जनता को स्थिति का नवीन ज्ञान होगा और वे परिवर्तन के लिये अपने मन 
को तैयार कर सकेगे । 


१३ जब एक बार सहकारी ग्राम-व्यवस्था इस स्थिति पर पहुच जायगी तो जिनके 
पास जमीन है और जिसके पास नहीं है उनमे अन्तर बहुत नहीं रह जायगा। तब 
वास्तविक अन्तर उन विभिन्न हुनरो वाले कार्यकर्ताओं में प्रतीत होगा, जो कृषि तथा कृषि-इतर 
दोनो प्रकार के विभिन्न कामो में लगे होगे । कृषि, व्यापार तथा ग्रामोद्योग से ग्राम समाज 
को जो साधन ख्रोत प्राप्त होगे, उन्हे ग्राम के बाहर तक फैले कार्यो में सहयोग तथा ग्राम के 
अन्दर कार्य के द्वारा उत्पादन तथा रोजगार में अधिकतम वृद्धि करने के उपयोग में लाया 
जायगा । इस प्रकार के ग्राम समाज में एक सयुक्त सामाजिक और आ्िक ढाचा खडा 
हो जायगा और वह उत्पादन और व्यवसाय की एक इकाई के रूप में तहसील अथवा 
जिले के आर्थिक जीवन से सयृकत हो सकेगा । इस प्रकार ग्राम सम्बन्धी आर्थिक स्वरूप की एक 
ऐसी कल्पना की गयो है जिसमे कृषि-उत्पादन, ग्रामोद्योग, वस्तु शोध उद्योग, बाजार की 
व्यवस्था तथा भ्रामीण व्यापार आदि सब सहकारी गतिविधियों के रूप में सगठित होगे । 
देश की बेक-व्यवस्था और विशेषकर रिजर्व बेक आव इण्डिया, राज्य बेक और सहकारी 
ऋण ससस्‍्थाओ का जाल निरचय ही इसमे बहुत बडा और बढता हुआ भाग अदा करेगा तथा 
क्षेत्रो की बचत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये प्राप्त हो सकेगी। राज्य, रिजव॑ बेक आफ 
इण्डिया तथा अन्य सस्थाओ से जिस प्रकार की सहायता अपेक्षित होगी, उसकी व्यवस्था करने 
का लक्ष्य यह है कि एक ऐसी सहकारिता पद्धति का निर्माण किया जाय, जिसमे ग्राम-समाज 
एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक इकाई के रूप मे हो तथा नेतृत्व जनता से ही आवे। सह- 
कारी ऋण, बिक्री तथा अन्य कार्यो सम्बन्धी सस्थाए ग्राम ऋण भार व्यवस्था सर्वेक्षण के सुझाव 
के अनुसार राज्य के सहयोग से बनायी जायगी और इनका मुख्य कार्य होगा--उपर्युक्त तरीके पर 
बढते हुए सहकारी क्षेत्र के एक दृढ़ एवं व्यावसायिक आधार पर हो रहे विकास कार्य में 
सहायता । 

विकास कार्यक्रम 

१४. पहली पचवर्षीय योजना में, मुख्यत रिजरव बेंक आफ इण्डिया द्वारा सबसे पहले कदम 
उठाने पर सहकारिता आन्दोलन को पुनर्गंठित करने के लिये महत्वपूर्ण व्यवस्थाए की गई हैं--- 
विशेषकर कृषि सम्बन्धी ऋण के मामले में । इस समय सहकारी आन्दोलन में २२ राज्यीय 
सहकारी बैक, ४६६ सैण्ट्रल बेंक और बे क यूनियनें, १२६६५४ प्राथमिक ऋण-सोसाइटिया और ६ 
सैप्ट्ल तथा २९१ भूमि-बन्धक बेक सम्मिलित हें । कृषि सम्बन्धी ऋण-सोसाइटियो के अतिरिक्त 
प्राथमिक स्तर पर काम करने वाली ३०३०६ ऋण-सस्थाए एसी हैं, जो कषि कार्ये के लिए 
तथा ८३८६ संस्थाएं ऐसी हैं, जो कृषि-भिन्न कार्यों के लिए ऋण देती हैं। प्राथमिक कृषि ऋषण- 
धंंस्थाओ की सदस्य सख्या ५८ लाख और गैर ऋण संस्थाओं की २७ लाख है | 


हि 


१५. ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण न जो सुझाव दिये थे उन्हे रिजवं बेक आफ इण्डिया 
केन्द्रीय सरकार और इण्डियन को ओपरेटिव काग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, और गत- 
वर्ष उनमे से अनेक को क्रियान्वित करने के लिए भी कार्यवाही की गयी है। सहकारी सस्थाओ 
का पुनर्गठन जिस मुख्य सिद्धान्त पर आधारित है वह है राज्य की भागीदारी। यह भागी- 
दारी विभिन्न स्तरो पर और विभिन्न प्रकार की सस्थाओ के लिए भिन्न-भिन्न रूपो और भिन्न- 
भिन्न मात्रा मे है। बेक द्वारा राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीघंकालिक कोष ) तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(सस्थापन कोष ) की व्यवस्था कर सकने के लिये रिजवे बेक आफ इण्डिया कानून मे सशोधन 
किया गया था । राज्य सरकारे अब इस स्थिति मे हे कि वे ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण द्वारा प्रस्ता- 
वित तरीके पर सगठित बड़ी ऋण-सस्थाओ, सैण्ट्रल बेको, राज्य सहकारी बेको और सैण्ट्रल 
भूमि-बन्धक बेको की भागीदारी-पूजी में राज्य के योगदान के लिए रिजर्व बेक की सहायता 
प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार माल को जमा करने के गोदामो के निर्माण, तथा बिक्री एवं 
वस्तु शोध-सोसाइटियो की भागीदारी पूजी मे हिस्सेदारी ग्रहण करने के काम मे केन्द्रीय सरकार 
राज्यों की सहायता करेगी । 


१६. राज्यों के सहकारिता विभागों के मन्त्रियों का एक सम्मेलन अप्रैल, १६४४ में 
ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये हुआ था । उसमे यह प्रस्ताव रखा 
गया था कि दीघेकालिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि सहकारी आधार पर ग्रामीण व्यवसाय 
का पुनर्गंठन इस तरीके से किया जाय कि पन्द्रह वर्ष के अन्दर ही सम्पूर्ण व्यवसाय का ५० 
प्रतिशत भाग---जिसमे ऋण, बिक्री, वस्तु शोष आदि की व्यवस्था शामिल होगी, सहकारी 
क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाय। यह प्रस्ताव किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 
प्रथमिक कृषि ऋण-सस्थाओ की सदस्य सख्या ५० लाख से डेढ करोड तक पहुच जानी चाहिये 
और सहकारी आन्दोलन के जरिये जो धनराशि दी जाय वह अल्पकालिक ऋणो के रूप में ३० 
से १५० करोड तक, मध्यकालिक ऋणो के रूप मे १० से ५० करोड़ तक तथा दीर्घकालिक ऋणो 
के रूप में ३ से २५ करोड़ तक हो । 


१७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सहकारिता के विकास-कार्यक्रम केन्द्रीय 
सरकार, राज्यो और रिजवं-बेक आफ इण्डिया के मध्य परामश के बाद निर्धारित किये 
गये है। सहकारी कार्यक्रम के मृ्‌ लय लक्ष्य, जो प्रत्येक राज्य के लिये विस्तार के साथ निर्धारित 
किये गये हे, निम्न हैं :--- 


ध्ध्णु 

बड़ी सोसाइटियो की सख्या १२००० 
अधिकतम अल्पकालिक ऋण १५० करोड़ रु. 
अधिकतम मध्यप्कालिक ऋण ५० करोड़ रु. 
क्षधिकृतम दीघेकालिक ऋण २५ करोड़ रू. 


हर 


बिक्री और बरेंतु शोध 


” संगठित की जाने वाली बिक्री 

सस्थाओ की सख्या १७०० 
चीती मिले ३६ 
रुई ओटने के कारखाने | ७७ 
अन्य संस्थाएं ११२ 
भण्डार और गोदाम 

केन्द्रीय तथा राज्य कारपोरेशनो के भंण्डार ३४५० 
बिक्री-संस्थाओं के गीदाम १७४०० 
बड़ी सोसाइटियो के गौदाम ५१००० 


रिजवं बेक द्वारा दी जाने वाली राशि के अलावा इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये योजना 
में लगभग ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । 


१८, ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनूसार केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डार 
निगमों की स्थापना के लिये खाद्य तथा कृषि मत्रालय ने एक विधेयक की रूपरेखा बनायी 
है । प्रस्ताव किया गया है कि २० से २५ लाख टन माल रख सकने योग्य भण्डार 
बनाये जाएं। आशज्या की जाती है कि केन्द्रीय भण्डार-निगम लगभग १०० भण्डारो का 
निर्माण करेगा--उनमे से प्रत्येक में १० हजार से २० हजार टन तक अथवा उससे अधिक 
सामग्री आ सकेगी। राज्य-भण्डार-निगमो द्वारा २५० भण्डार बनाये जाने की आशा है और 
उसमे से प्रत्येक में २ हजार से १० हजार टन तक माल आ सकेगा । इन भण्डारों के 
लिये जगह अस्थायी रूप मे नि्धोरित कर ली गयी है । 


१९. सहकारी ऋण तथा बिक्री-सस्थाओ के विकांस में--वस्तुतः तो सहकारी 
विकास के सभी कामों मे--कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज हूँ । उच्च प्रकार 
के सहकारी कार्येकर्ताओं के प्रशिक्षण के लियें रिजव॑ बेक पूना में एक प्रशिक्षण केंन्द्र स्थापित 
किया था और मध्यम दर्जो के सहकार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये तीन प्रादेशिक 
सहकारी प्रशिक्षण-संस्थाएं काम कर रही हूँ, और दो अन्य शीघ्र स्थापित किये जाने की 
आशा है । निम्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकारों ने २१ प्रशिक्षण केन्द्र 
स्थापित्न किए हे और १० अन्य 'के शीघ्र ही स्थापित किये जाने की आशा है। खंर्ड अधिकारी 
के समतृल्य कर्मचारियों को जो राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास में कार्य करेगे, 
प्रशिक्षित करने के लिये भी एक विशेष योजना बनाई गई है । 


२०. यह उन कायो का सक्षिप्त विवरण है जो ग्राम ऋणभार सर्वेक्षण द्वारा अपना 
काम पूरा करने के बाद किये गये । ये यह प्रकट करते हे कि सहकारिता विकास की एक सक्रिय 
स्थिति मे पहुंच गया है और उसे केन्द्रीय सरकार और रिजव बेक आफ इण्डिया के साधन 


्ञ 
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प्रगति के मार्ग में सगठन तथा कार्यकर्ताओं सम्बन्धी बड़ी समस्‍यायें खडी हो गई है । इन 
समस्याओ का सम्बन्ध उन सहकारी विभागों से है जो अपने कार्यक्रम पर चल रहे हे तथा उस 
काम से हूँ जो ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। सहकारिता सभी प्रकार के ग्राम विकास का 
आवश्यक अग हूं । उच्च स्तर पर सहकारी ससस्‍्थाओ के निर्माण तथा दुढीकरण के साथ 
सहकारी कर्मचारियो को राष्ट्रीय विस्तार के कार्यकर्ताओ के साथ प्राथमिक संस्थाओ को सौपे 
हुए कार्यो की ओर अधिकतम ध्यान देना चाहिये। दूसरी पचवर्षीय योजना मे राज्यो मे 
सहकारी विकास के लिये जो कार्यक्रम निर्धारित किये गये हे, वे मुख्यत ऋण तथा बिक्री से 
तथा कुछ अश मे वस्तु शोध से सम्बद्ध हे । सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर अभी तक पर्याप्त 
ध्यान नही दिया गया है । इस पहलू पर और भी विचार किए जाने की आवश्यकता है । 


२१ पहली पचवर्षीय योजना से छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानो की स्वेच्छा से सह- 
कारी क्षषि-सस्थाओ के रूप मे सगठित होने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे। ये सुझाव 
इस काम में उत्साहवर्धन तथा सहायता के लिये किये गये थे । कृषि के पुनर्गठन के कार्य से 
सम्बद्ध भूमि-सुधार समिति ने इन सुझावों पर पुत विचार किया है और उन्हें और व्यापक 
बनाया है । समिति ने यह सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रों में साम्पत्तिक अधिकार सहकारी कृषि 
की स्थापना के मार्ग मे बाधक नहीं--उदाहरणार्थे गैर सरकारी पडती भूमि जिन्हें सुधारा गया 
है अथवा वे भूमि जो अधिकतम कृषि भूमि निर्धारण के बाद अतिरिक्‍त भूमि के रूप मे प्राप्त 
होगी--वहा बन्दोबस्त यथासम्भव सहकारी आधार पर किया जाय। इन क्षेत्रों मे सहकारी 
कृषि कार्यो के लिये उपयुक्त तरीकों को उन्नत करने के जोरदार प्रयत्न किये जाने चाहिय 
और आवश्यक टक्निकल पथ-अदरॉन , आर्थिक सहायता तथा देख-भाल की व्यवस्था की जानी 


चाहिये । जो खेत छोटे है, उनमे इस उद्देश्य से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि वहा सब 
कामो में सहकारिता को विकसित किया जा सके । 
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छडठा अध्याय 


भूमि सुधार 
भूमिका 


ग्राम्य अथ व्यवस्था को जिन रूपो में पुनर्गंठित किया जाएगा उस सम्बन्ध में पिछले 
अध्याय मे जिक्र किया जा चुका हे । राष्ट्रीय आयोजनो के अग के रूप मे सहकारी समितियों और 
ग्राम पचायतो द्वारा ही मुख्यत. भूमि पुनर्गठन का कार्य किया जायगा । ऐसी भूमि सुधार 
व्यवस्था को सहकारी ग्राम प्रबन्ध कहा गया है। इस प्रयोजन को हल करने के लिए जो सामाजिक 
और आ्थिक परिवतेन किए जाएगे उनमे भूमि सुधार कार्यक्रमो का विशेष महत्व है । 


२. राज्यों मे भूमि सुधार कानून विशेषतया भूस्वामियो और काइतकारो के सम्बंधों 
को ठीक करन के विषय में ही है । यद्यपि बहुत से राज्यो में काइतकारों के अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए व्यवस्था और लगान में कमी की जा चुकी है फिर भी भू-स्वामित्व के अधिकार 
काइतकारो को देने के सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हो पाई है । कई राज्यो में छोटी-छोटी 
भूमियो के स्वामियो और काइतकारो के अधिकारो के सम्बन्ध मे कठिनाइया सामने आई है । 
भूमि बिहीन कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था करने को दृष्टि से कोई उपाय नही 
किया गया है, ओर सहकारी कृषि और सहकारी आम्य व्यवस्था की दिद्या में जो कदम 
उठाए गए है, वे भी अनुत्साहपुर्ण और अपर्याप्त है । स्पष्ट है कि भूमि सुधार 
कानून से उस हृद तक लाभ नहीं हुआ है जितनी कि आशा थी, चूंकि 
प्रशासनिक कारंवाई अपर्याप्त रही और पग्राम्य स्तर पर संगठन भी 
ढीला रहा | भूमि सुधार के लिए नियुक्त केन्द्रीय समिति के का्यं, जिसमे योजना 
आयोग ओर केल्ध के सम्बन्धित मत्रिगणों के कार्य भी सम्मिलित हे--के कारण विभिन्‍न 
राज्यो में भूमि सुधार के सम्बन्ध मे सामान्य कार्यक्रम बनाया गया है। राज्यो 
का ध्यात समय समय पर भूमि सुधार सम्बन्धी नीति के पालन तथा 
भूमि सुधार सम्बन्धी क्रमिक कार्यक्रम की पति की ओर आकर्षित किया जाता रहा है । 


है. दूसरी योजता की अवधि में भूमि सम्बन्धी एक व्यापक तीति बनाने के लिए 
योजना क्रायोग वे १६५४ में (प्रीष्म काल में) एक पैनल नियुक्त किया था । 
इसका काम चार अलग अलग समितियों द्वारा हो रहा है, जो क्रमशः काइतकारी 


सुधार, जोत की सीमा, खेती का पुनर्गठन और भूदान के विषयो पर कार्य कर रही 
है । इन समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशे प्राप्त होने पर यह पैनल दूसरी योजना 
के लिए भूमि सुधार का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा ! 


४ पहली योजना मे भूमि वितरण तथा जोतो की सीमा के बारे में पक्‍की जान- 
कारी के अभाव के सम्बन्ध मे जिक्र किया गया थाःऔर यह सुझाव दिया गया था कि जोतो 
और खेती के बारे मे आकडे एकत्र किए जाए। प्राय सभी राज्यो में ये आकडे एकत्र किए 
गए है। १९ राज्यो से इस सम्बन्ध मे जानकारी भी हासिल हो चुकी है और णीष्‌ ही अन्य 
राज्यो से भी हो जाएगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आठवे दौर में जोत की भूमि के 
सम्बन्ध मे जाच की गई थी और उसके परिणाम एक विश्ञेष रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए है । 
ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण द्वारा कुछ और नए तथ्य प्रकाश मे आए है । अब इन सूचनाओं 
के द्वारा भूमि नीति के विभिन्‍न पहलू भली भाति समझे जा सकते है, और उसे अधिक सतोष- 
जनक रूप से लागू किया जा सकेगा। 


भूस्वामियों के अधिकार 


५. देश के अधिकाश भाग में बिचवेयो के अधिकारों का उन्मूलन किया जा चुका 
है । पद्टो की विविधता में भी कुछ कमी हुई है । यद्यपि उसका पूर्ण रूप में 
उन्मूलन नही हो सका हूँ । सामान्य दृष्टिकोण से वर्तमान काइतकारी प्रथा में दो प्रकार के भू- 
स्वामियों के अधिकारा के सम्बन्ध में सुधार किये जा रहे है, यथा-- 


(१) वे भू-स्वामी जिनका राज्य से सोधा सम्बन्ध है; (२) वे काइतकार जो भू- 
स्वामियों से भूमि प्राप्त करते हे । यह अधिक उपयुक्त होगा कि देश में भूमि के स्वामित्व 
की एक समान व्यवस्था चलाई जाए जो अधिकारों और जिम्मेदारियों के सामान्य स्वरूप के 
अनुरूप हो । निकट भविष्य मे छोट-छोर्ट काइतकार ही कृषक-समाज के मुख्य अग होगे । विकास 
झील राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मे अनाज और कच्चे सामान की आवश्यकता को पूर्ति भूमि व्यवस्था 
से ही हो सकती है, यदि भूमि का उपयोग उचित ढग से किया जाय, ग्राम्य काम-काज सहकारी 
सग्रठनो के द्वारा किया जाय और प्रगतिशोल क्ृषि-प्रणाली के साथ साथ बहुत-सा गैर खेतिहर 
काये ग्राम्य उद्योगो एवं श्रम सहकारी समितियों के विकास द्वारा किया जाय तथा पशुओ व कृषि 
जन्य पदार्थों को सुरक्षित रखने को व्यवस्था की जाए। भूमि सुधार करने में राष्ट्रीय बिस्तार और 
सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रमों ,का महत्वपूर्ण भाग है। 
वास्तव में भूमि सुधार को सामाजिक और आश्थिक विकास का ही एक अग मानना चाहिए । 


६- प्रगतिझोल समाज मे अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारिया भी होती हे । 
भू-स्वामित्व के अधिकार को भी कुछ जिम्मेदारिया और सीमाए हे । सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
जिम्मेदारी भूमि के उपयोग और उसकी देखरेख के सम्बन्ध में है जिस पर विशेष 
रुप से प्रकाश आगे इसी अध्याय मे डाला गया है। अनेक राज्यो में स्वामित्व के सम्बन्ध 
में सीमा बाध दी गई है । जहा यह सीमा निश्चित नही की गई है वहा एक निर्चित सीमा से 
ध्रधिक भूमि खरीदने अथवा अन्य तरीको से भूमि प्राप्त करने की सीमा निर्धारण के 


५५ 


लिए तत्काल कदम उँठानां जरूरी है । कई राज्यो मे चकबन्दी सम्बन्धी कानून के अन्तगंत्न 
ऐसे उपाय किए गए हे जिनसे जोत की भूमि के और बटवारे न होने पावे । पर बहुधा 
ऐसा देखा गया है कि इन उपायो को पर्याप्त रूप से लागू नही किया जाता। कृषि विकास की दृष्टि 
से यह आवश्यक हैं कि खेतो या जोत की भूमि के बटवारे अथवा हस्तान्तरण या तकसीम 
द्वारा उनके और छोटे छोटे टुकड़े होने दिए ज़ाए कारण और छोट छोटे टुकडे होने और वर्तेमान 
टुकडो के हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में रोक लगाने की व्यवस्था की जाए और ग्राम 
पचायतो की सक्रिय सहायता से उसे लागू किया जाए। 


७ पहली योजना में यह विचार प्रकट किया गया था कि भूमि को पटटे पर उठाने का 
जितना भी काम किया जाग्र वह ग्राम पचायतों के जरियो किया जाना अधिक उपयुक्त 
होगा । यह कई और दृष्टिकोणों से भी लाभदायक सिद्ध होगा | जहा भी पचायते यह 
काम कर सके, जमीन सीधे नहीं उठाई जानी चाहिए । 


काश्तकारी के अधिकार 


८. काइतकारो के अधिकारो की सुरक्षा करना आवश्यक माना गया है । 'खुद काइत' 
की परिभाषा के कारण इस नीति को अमल में लाने मे अनेक कठिनाइया उपस्थित हुई है । 
इस लिए राज्यो के भूमि सम्बन्धी कानूतो मे 'खुद-काइत” की परिभाषा के सम्बन्ध से एकरूपता 
आवश्यक हैँ । “'खुद-काइत? के तीन मुख्य अग कहे जा सकते हे--खुदकाइत की पूरी जोखिम, 
काब्त की देखभाल और उस पर मालिक अथवा उसके परिवार का आदसी स्वय मेहनत करे । 
कोई व्यक्ति जो काइत की पूरी जोखिम स्वय नहीं उठाता या किसी और को उसके उत्पादन में 
साझीदार बना लेता है तो उसे खुदकाइत करने वाला नही माना जा सकता । “खुद देखभाल करने” 
में यह भी शामिल माना जाएगा कि भूमि का स्वामी स्वय देखभाल करे अथवा अपने परिवार के 
किसी सदस्य को यह काम सौप दे जो कृषि-काल में अधिकतर उसी गाव मे या उसके समीप ही रहता 
हो । खुदकाइत के एक अग के रूप में , न्यूनतम मेहनत करना यद्यपि सिद्धान्तत ठीक ही प्रतीत 
होता है, परन्तु व्यावहारिक रूप मे काफी कठिनाइया उपस्थित होती है । अत- यह सुझाव दिया 
गया हे कि काइतकारी सम्बन्धी कानून में 'खुदकाइत” की परिभाषा इस प्रकार की जाय, कि “खुद- 
काइत” की पूरी जोखिम भूमि के मालिक पर रहे और काइत की देखभाल, जेसा कि ऊपर 
बताया गया है, मालिक अथवा उसके परिवार का सदस्य करे । जब कोई जमीन खुदकाइत 
के लिए अधिकार में ली जाए तो इस बात पर बल देना आवश्यक है कि खुदकाइत के सब अगो 
का पालन कराया जाय, यहा तक कि मालिक खुद ही खेती में मेहनत करे । 


&£ खुदकाइल' की ऊपर दी गई परिभाषा की कसौटी पर वर्तमान कानूनो की फिर 
से जाच होनी चाहिए और उन लोगो को काइतकारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कदम उठाए 
जाने चाहिए जिन्हे पहले केवल मजदूर या 'खेती का भागीदार! ही माना जाता था । चूकि 
खुदकाझ्त की परिभाषा भूतकाल मे कुछ दोषपूर्ण रही है इसलिए यद्यपि कई राज्यों म 


भागीदारी की प्रथा तो चल रही है जो काइतकारी के समान ही है, परन्तु इन भागीदारो 
को काझ्तकारो जैसे अधिकारों से वचित रखा गया है । 


७६. 


१०. काइतकारी कानून की अनेक समस्याएं, खुदकाइत के लिए भूमि अधिकार 
मे लेने से सम्बन्धित हे। इससे सभी सहमत होगे कि यदि कोई व्यक्ति अशक्त या अपाहिज 
हो, तो वह अपनी भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को उठा सकता है और जब. वह ठीक 
हो जाय, तों फिर उस भूमि को खुदकाइत के लिए ले सकता हैं | इस प्रकार की छूट 
अविवाहित महिलाओ, विववाओ, नाबालिगो, सेना में काम करने वालो और मानसिक 
अथवा शारीरिक रोगो से पीडित व्यक्तियों के सम्बन्ध में दो गई है । पहली प वर्षीय 
योजना में, यह सुझाव दिया गया था कि खुदकाइत के लिए इस प्रकार अविकार में 
ली जाने वाली भूमि की सीमा निर्वारित कर दो जाए और उसे एक परिवार को जोत 
की भूमि से तिगुनी मानी जाय । इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इस 
प्रकार से भूमि अधिकार में लेने का कारण खुदकाइत करता ही होना चाहिए 
और इस प्रकार अधिकार में ली जाने वाली भूमि उतनी हो होनी चाहिए जितनी कि 
परिवार के सदस्य जोत सके । व्यावहारिक दृष्टि से इत सिफारिशों से कुछ अधिक 
समाधान नहीं हो सका । इसलिए अब यह सिफारिश की गई है कि खदकाइत के 
लिए इस प्रकार अधिकार में ली जाने वाली भूमि एक परिवार की जोत के बराबर हो 
और साथ ही काइतकार के लिए भी ऐसी हालत में एक निर्धारित मात्रा में जमीन छोडी जाय । 
भूमि सुधार के पैनल की एक समिति ने एक परिवार की जोत की यह परिभाषा की हँे--भूमि 
का वह टुकडा जिससे कुल १,६०० रुपये सालाना की सक़ल आमदनी हो या (परिवार की 
मज़दूरी मिलाकर) जिससे १,२०० रुपये साल की शुद्ध आय हो तथा जो एक हल की 
जोत से कम न हो । 


११ एक परिवार की जोत, या इससे कम भमि वालो को छोटे भू-स्वामी कहा जा 
सकता है । अब तक के अनुभव के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि छोटे भू-स्वामी 
खुदकाइत के लिए अपनी जमीन का आधा भाग ले सकते हे। परन्तु मह भाग वुनियादी जोत 
से कम न होना चाहिए अर्थात वह कम से कम इतना होना चाहिये कि जिसमे लाभप्रद खेती 
हो सके और जो जमीन के टुकडे होने से रोकने के लिए कानून को 
निर्धारित सीमा से कम न हो | यदि कही इस प्रकार से भूमि अधिकार में लेगे 
के कारण काइत के लिए भूमि बुनियादी जोत से कम पड जाय, तो सरकार को 
इसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। जोत की अधिकतम सोमा बाघ देने से जो अति- 
रिक्त भूमि उपलब्ध होगी, उस से यह पूर्ति 'कार्ये आसानी से किया जा सकेगा । 


१२९ जमीदार जितनी भूमि पर कब्जा कर सकता हैं उसे यथाशीष्‌ 
निर्धारित करना उपयुक्त होगा । उन क्षेत्रों में जहा खुदकाइत के लिए ली जा सकने 
वाली भूमि की सीमा से अधिक भूमि हो वहा काइतकारों के वश परम्परागत अधिकार होने 
चाहिएं । उन जमीनो के काश्तकारो को जो खुदकाइत के लिए लही जा सकती 
हो, भूमि पर वश परम्परागत (स्थाई नहीं) अधिकार और भूमि उन्नत करने के अधिकार 
दिए जाने चाहिए । 


पहली योजना के अनुसार उपज के एक चौथाई या पाचवे हिस्से से अधिक 


रे 


लगान को विशेष समथेन पर उचित माना जायगा । अनेक राज्यों में 
उचित कानूनों के अभाव के कारण लगान का नियमन प्रगति नहीं कर सका । भूमि 
की उपज के पाँचवे भाग से अधिक लगान, देश के किसी भी भाग मे उचित नही कहा जा सकता, 
जहा जहा राज्य सरकारें लगान कम करता आवश्यक समझे वहा लगान कमर करने के साथ 
वे, सीमा निर्धारण से सम्बन्धित कानूनों के अन्त्गंत मुआवर्ज के बदले अपनी जमीने 
सरकार को देने का विकल्प भूस्वामियो के सामने रख सकती है । 


१३ बेदखल न होने वाले क्षेत्रों के सभी काइतकारों का सीधा सम्बन्ध राज्य से स्थापित 
कर देना उचित होगा। राज्य काइतकारों से उचित छगान वसूल करे ओर लगान 
की उगाही का खर्च काटने के बाद उसे जमीदार को दे । जैसे हीएंसा करना सम्भव 
हो जाए, वैसे ही राज्य सरकारे लगान व लगानों के स्तर और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियो को 
देखते हुए बेदवल न हो सकने वाले क्षेत्रों मे जमीदार के हक को मुआवजा दे कर खरीद सकती 
है। मुआवजे की दर निश्चित करते समय राज्य सरकारो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि २० साल तक राज्यो के राजस्व में कुल कितनी शुद्ध बढ़ती हुई है (कुल शुद्ध बढती का 
अर्थ मालगुजारी कम करके उचित लगान है)। मुआवजे की क्रमिक दरे भी हो सकती है । 
म्‌आवजा ऐसे बाण्डो के रूप मे दिया जाना चाहिए जिनका बीस वर्ष मे भुगतान हो सके । 
काइतकार पर उचित लगान देने की जिम्मेदारी तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि राज्य 
सरकार पर म्‌ आवजा देने की जिम्मेदारी रहती है। इसके अतिरिक्त भू-स्वामित्व के ऐच्छिक 
रूप से खरीदने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और उसका मूल्य भूमि की लगान-कीमत 
या मालगूजारी के उचित अपवर्त्य पर निर्धारित करना चाहिए । 


१४. पिछले दो तीन वर्षों में कुछ राज्यो में बडे पैमानें पर बेदखली की गई हैं और 
कही कही काश्तकारो ने स्वेच्छा से भी अपनी कारते छोड़ दी हें । जिन मामलों के बारे 
मे यह कहा जाता है कि लोगो ने स्वेच्छा से जमीन छोड दी हे वे सब सदिम्ध 
ही हे और पिछले तीन वर्षों में ऐसे सब स्वेच्छा से छोड हुए खेतो के सम्बन्ध 
में जाच की जानी उचित रहेगी । जहा जरूरी हो वहा किसानों को इस अ्रकार 
की बेदखल जमीन वापिस दिलाई जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई 
है कि लगान न देने या जमीन का दुरुपयोग करने के अलावा बाकी किसी भी 
कारण से काइतकार या उपकाश्तकार की बेदखली न होने देनी चाहिए | पिछले तीन साल 
में जितनी बेदखलिया हुई हे, उनकी जाच होनी चाहिए और जहा उचित हो, जमीन 
वापिस दिलाई जानी चाहिए। 


अधिकतम जोत का निधोरण 


१५. पहली पचवर्षीय योजना मे यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि एक 
व्यक्ति के पास जोत की अधिक-से-अधिक भूमि की सीमा बाध दी जानी चाहिए । यह 
सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य अपन कृषि सबन्धी इतिहास और वर्तग्रान समस्याओं 
के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा बाघे। जोत की भूमि और काइत के सम्बन्ध में 
सही गणना एकत्र करने का प्रस्ताव इसलिए किया गया था ताकि जोत की 


छ्दें 


भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए आवश्यक आँकडे उपलब्ध हो सकें। जैसा पहले 
कहा जा चुका हूँ, जोत की भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित, करने के 
सामान्य प्रस्ताव बनाने के लिए पर्याप्त सूचना प्राप्त की जा चुकी है । इन प्रस्तावों 
मे हि सरकारें अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओ की दृष्टि से फेरबदल कर 
सकती हैं । 


१६. यह सुझाव दिया गया है कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे देश्‌ भर में 
अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित करने की नीति पर अमल किया जाना चाहिए । 
प्रत्येक राज्य को योजना के सामान्य प्रस्तावों के आधार पर अपनी नीति का ब्यौरा 
अलग-अलग बताना पड़ेगा । अधिकतम सीमा उस जमीन पर लागू होगी जो खुदकाइत 
में हो (इसमे स्थायी और वश्ञानुगत अधिकार की जमीन भी शामिल है) । पट्ठे पर दी 
हुई भूमि पर काइतकारो को भूमि-स्वामित्व के अधिकार ऊपर दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार 
हासिल होगे। इस अधिकतम जोत के लिए परिवार के सब सदस्यों की' जमीन को एक साथ 
मिलाकर विचार करना चाहिए । परिवार का अर्थ पति, पत्नी,आश्वित पुत्र, पुत्रिया, पोते,पोतिया 
हैं। परिवार की जोत की परिभाषा ऊपर दी जा चुकी है । यह सिफारिश की गई है कि एक 
औसत परिवार के लिए अधिकतम जोत की सीमा, परिवार जोत की तिगृनी होनी चाहिए--- 
औसत परिवार का अथं है, ऐसा परिवार जिसमें पाच से अधिक सदस्य न हो । जहा परिवार 
के सदस्यों की सख्या इससे अधिक हैँ, वहा अधिकतम जोत की सीमा, परिवार की जोत से 
६ गूती तक हो सकती है। प्रत्येक राज्य अपने यहा की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 
इस सीमा निर्धारण के लिए परिवार का आधार निद्चित करेगा। एक बात जिस पर प्रत्येक 
राज्य को ध्यान देना आवश्यक होगा वह यह है कि पिछले दो तीन वर्षों में किए गए जमीन 
के दुर्भावपूर्ण हस्तान्तरणो का जोत की सीमा निर्धारण छागू करने पर क्या प्रभाव होगा । 


१७, निम्तलिखित फार्मों को जोत की सीमा निर्वारण से छूट दी जा सकती है । 

(१) मिश्रित उद्योग जैसे चाय, काफी या रबर के बायान । इनमे जमीन से 
होने बाली आय पर उद्योग से होने वाली आय के साथ कर लगेगा। ऐसी जमीन को 
खेती की जमीन नही साननी चाहिए । 


(२) बड़े-बड़े फल-बगीचो के क्षेत्र । 
(३) पशु-प्रजनन, दूध, मक्खन या ऊन पेदा करने वाले फार्म । 


(४) ऐसे बडे-बडे फार्म, जिनमे खेती के तरीकों पर काफी रुपया लगाया गया 
हो, या बड़ी-बड़ी स्थायी इमारते बनाई गईं हो और जिनके टुकड़े करने से उपज घट जाने की 
सभावना हो । 


* इन सामान्य सुझावों को हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक 
परिवतंन करके अमल में लाया जा सकता है। 


' १८. हाल ही में यह प्रश्न उठाया गया है कि चीनी-मिलो के गन्ने के फार्मो को मिश्रित 


७६ 


उद्यमो से अलग फार्म समझा जाय या उन्हे काइत की जमीन जैसा माना जाय । इस 
समस्या के विभिन्‍न पहलुओ पर इस समय विचार किया जा रहा है । 

१९ नियत सीमा से अधिक जमीनो को सरकार मुआवजा देकर अपने अधिकार में 
से सकती है, किन्तु मुआवजे की दर निश्चित करनी होगी । नियत सीमा से अधिक भूमि 
लेने के लिए उनके मालिकों को मुआवजे के बाड दिए जा सकते ह जो २० सालो मे 
भनाए जा सकेगे | मय सूद के मुआवजे 'की रकम का निरचय इस आधार पर किया जायगा 
कि अगले २० वर्षों में राज्य को कुल कितनी शुद्ध अतिरिक्त आय (यानी उचित लगान मे से 
मालगूजारी घटा कर) होगी। जहा इस अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जाए वहाँ 
काइतकार सीधा राज्य से सम्बन्ध रखेंगे और सरकार को ही उचित लगान देंगे । 


२० एक आदमी के पास अधिक-से-अधिक कितनी जमीन रहे यह निश्चित हो जाने 
पर जो अतिरिक्त भूमि सरकार को मिले, उसके बन्दोबस्त मे खुदकाइत के कारण बेदखल 
किए जाने वाले किसानो, अलाभकर जोत वालो और भूमि हीन मजदूरों को तरजीह दी 
जानी चाहिए । जहा इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि के काफी बडे बडे खड हो वहां 
सहकारी समितियों द्वारा खेती की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन किसानो के पास आधार- 
जोत से कम जमीन है और जिससे उन्हे लाभ नही होता, उन्हें भी इस शर्ते पर सह- 
कारी समितियों मे शामिल किया जा सकता है कि वे अपनी जमीन को भी सहकारी 
जमीन के साथ मिला देंगे । 


भूमि-.हीन ऊषि मज़दूर 

२१ पहली पचवर्षीय योजना में कुछ राज्यों में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित 
करने और रहने के लिए मकानों की व्यवस्था के लिए कुछ उपाय करने के 
अतिरिक्त भूमि-हीन कृषि मजदूरों के लाभ के लिए बहुत कम कार्य किया गया है। इस- 
लिए यह आवश्यक हैं कि दूसरी योजना में कृषि मज़दूरों को ज़मीन देने का काफी बडा 
कार्यक्रम बनाया जाय । यह स्वीकार किया गया है कि ज़मीन पर अब भी इतना बोझ 
है कि बहुत थोडे से ही कषि मज़दूरो को ज़मीन दी जा सकेगी । फिर भी सामाजिक नीति 
और आथिक विकास दोनो की दुष्टि से यह आवश्यक है कि जब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के 
विकास के परिणामस्वरूप कृषि मजदूरों एवं अन्यों को रौजगार के अधिक विस्तृत अवसर 
मिले तब ग्राम्य अर्थव्यवस्था मे उन लोगो को कुछ राहत दी जाय जो चिरकाल से बहुत सी 
असमर्थताओ के शिकार रहे हे और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के अवसरो से वचित रहे है। 


अत इस बात की सिफारिश की गयी है कि हर राज्य को, काइत और जोत भूमि के 
आकडो का अध्ययन कर लेने और कितनी अतिरिक्त भूमि बचेगी, इसका अदाज लग 
जाने पर कृषि मजदूरों को भूमि देने की विस्तृत योजना बनानी चाहिए । जो भूमि 
भूदान से मिले उसे भी जोत सीमा से अतिरिक्त भूमि के समान माना जाय और उसके 
बटवारे की भी योजना बनाई जाए 


२२. यद्यपि भूमिहीन क्ृषि मज़दूरो को भूमि देने की व्यवस्था करम के लिए विद्यप 


छ्९ 


कमंचारियो की आवश्यकता पडेगी, परन्तु विकास कार्यक्रो के लिए आवश्यक साधन कृषि 
सम्बन्धी, राष्ट्रीय विस्तार व सामुदायिक विकास तथा ग्राम उद्योगो और अन्य विकास 
कार्यक्रमों के द्वारा ही उपलब्ध हो सकेगे जिनके लिए योजना में व्यवस्था की जा चुकी 
है । फिर भी इन उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध मे जाच करनी आवश्यक होगी। प्रत्येक 
राज्य में ऐसे विशेष बो्ड बनाये जाना अच्छा रहेगा जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी हो 
और वे भूमि-हीन किसानो को भूमि देने के बारे मे सलाह दे और समय समय 
पर इस कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संके। इसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर 
पर एक बोर्ड स्थापित करना भी अच्छा रहेगा ताकि सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में नीति 
और सगढठन तथा भूमि के पुनर्ब॑दोबस्त की योजनाओं की प्रगति के विषय मे समय समय पर 
समीक्षा होती रहे । 


२३ इस सम्बन्ध मे भूदान आन्दोलन का उललख भी उचित है। अब तक भूमि- 
हीत किसानो मे बाटने के लिए ४० लाख एकड से अधिक भूमि दान मे प्राष्त हो 
चुकी हैं और इसमे से तीन लाख एकड बाटी भी जा चुकी है । भूदान से प्राप्त भूमि 
के बटवारे के सम्बन्ध में राज्य सरकारे कानून भी बना रही हें । 


भूमि का प्रबन्ध 


२४ पहली पंचवर्षीय योजना में राज्यों में चकबन्दी का काम बडे पैमाने 
पर और तेजी से करने पर जोर दिया गया था। पर इस दिशा मे थोड़े से ही 
राज्यो में कुछ प्रगति हुई है । हम अपनी पहली सिफारिशो को फिर दोहराते हे कि 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजनाओ के क्षेत्रों मे चकबन्दी को कृषि कार्य- 
क्रम में प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए । 


२५ पहली योजना मे इस सिद्धान्त पर भी ज्ञोर दिया गया था कि भू-स्वामियो 
को खेती ऐसी कुशलता से करनी चाहिए जो तत्सम्बन्धी कानून द्वारा सिर्धारित की जाए । 
पहले पहल इस सिद्धान्त को बडे बडे कार्यों पर ही लागू करने का विचार किया गया 
था। भूमि सुधार के लिए नियुक्त किए गए पैनल की एक उप-समिति ने इसके सम्बन्ध 
में विस्तार से अध्ययन किया है। उपसमिति के मुख्य मुख्य त्रस्ताव इस प्रकार हें :-- 


(१) प्रत्येक काइतकार के लिए उपज का एक उचित स्तर रखना और भूमि 
की उवंरता बनाए रखना और उसे बढ़ाना जरूरी हो । भूमि-प्रबन्ध सम्बन्धौ कानून ऐसे 
हो जिनसे इस कतंव्य को पुरा करने के लिए प्रोत्साहन मिले और वे कानूनन इस कार्य को 
करने के लिए काइतकारो को बाध्य करे। परन्तु इसका आज्षय यह नही है कि इन कानूनों 
का प्रयोग क्षि-उत्पादन को उचित स्तर पर बनाए रखने के अन्य साधनों से 
पृथक्‌ दमन के उपाय के रूप में किया जाए। नियत स्तर कायम रखने के कतंव्य के 
साथ साथ कुछ सुविधाएं भी प्रदान करनी आवश्यक हे जैसे भूमि पर किसान के पढ़े 
का स्थायित्व, चकबन्दी, सहकारिता का क्रमिक विकास, खेती के लिए पूजी जुताने में 
सरकार की ओर से सहायता, प्राविधिक पथ-अ्रदर्शन और सामग्री का प्रबन्ध । 


् 


(२) भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून में उत्तम खेती और कुशल प्रबन्ध के मान- 
दण्ड भी निर्धारित होने चाहिए जिनके द्वारा उनकी ठीक ठीक और किस्म को दृष्टि से 
जाच की जा सके । उप-समिति ने कुछ ऐसी बातो की सूची तैयार की है जिन्हे किसी फार्म या जोत 
के प्रबन्ध की कुशलता की जाच करते समय ध्यान मे रखना चाहिए । इन्हे विभिन्न क्षेत्रों 
की आथिक तथा कृषि सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है । इन 
कसोटियो के आधार पर विभिन्न फार्मों को उनकी प्रबन्ध कुशलता के अनुसार भिन्न भिन्न 
श्रेणियों में बाठा जा सकेगा, उदाहरणार्थ, औसत श्रेणी के फार्मों से दो श्रेणिया ऊपर 
ओर दो नीचे रखी जा सकती हे । पहली दो श्रेणियों के खेतों को उचित प्रोत्साहन और 
प्रशसा मिलनी चाहिए परन्तु साथ ही इस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि उन फार्मो को जो 
* औसत से नीची श्रेणी के हे उन्हे अपने सुधार के लिए सहायता दी जाए। अच्छा प्रबन्ध न 
करने वालों के सम्बन्ध में कानून में चेतावनी देने, हिंदायते देने व निरीक्षण करने तथा 
अतिम उपाय के रूप में सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

(३) कानून में कुछ जिस्मेदारियों को बाध्य रूप से पूरा करने की व्यवस्था होनी 
चाहिए। जैसे कि (क) बडे और मध्यम जोत वाले किसानो के लिए पडती भूमि को एक 
उचित समय के भीतर खेती के योग्य बनाना, (ख) भूमि सम करना, बाध बाधना, बाड़ लगाना, 
सिचाई की नालियो को ठीक रखना, पौधो के कोड़ो और बीमारियों की रोकथाम, खेतो 
की निराई करना, और खेतो में क्यारी बताना, और (ग) सुधरे हुए बीजो का प्रयोग, 
कूडे करकट से खाद बनाता, आदि 


(४) यद्यपि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून सभी फार्मो पर लागू होगे परल्तु 
अनुभव प्राप्त करने और उसके द्वारा उषयुक्त तरीके निकालने के लिए पहले उन्हे प्रत्येक 
, राज्य के कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना क्षेत्रों मे ही लागू किया 
जा सकता है । गाव मे इन कानूनों को मुख्यत- ग्राम पचायतों के द्वारा लागू किया 
जा सकता है, परल्तु उनकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 


२६ मोटे तौर पर इन्ही सिद्धान्तों के अनुसार भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी कानून बनने 
चाहिए । उन्हे अमल में लाने के लिए विस्तृत बाते प्रत्येक राज्य की परिस्थिति के 
अनुसार विचार करके तय करनी चाहिए । भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी प्रभावपूर्ण व्यवस्थाएँ 
उपज बढ़ाने और प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने में बडी सहायक होगी और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों मे इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


सातवां अध्याय 


साप्तुदायिक विकास्त ओर राष्टीय विस्तार 


विकास के जिन क्षेत्रों का देहाती जनता की भलाई से सबसे अधिक और निकट का 
सम्बन्ध है, उनमे सामुदायिक विकास योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को मूलमहत्व 
का स्थान प्राप्त है । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के ढाचे पर भरपूर 
काये के लिये जिन क्षेत्रों को चुना जायगा, उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग) और सह- 
कारिता के क्रम को तेज किया जाएगा, और इसके लिए कायंक्रमों की तेजी से उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रहेगी । इन योजना कार्यों का उद्देय यह है कि जनता के सहयोग से विभिन्न अभि- 
करण तथा सस्थाए, जो विभिन्न इलाकों में काम करती हे, उनमे एकरूपता और तान-मेल 
स्थापित करके उसे सुसगठित कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान किया जाय । इस प्रकार यह राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा आन्दोलन ज्यो-ज्यों बढता जाएग।, त्यो-त्यो वह जनकल्याणकारी राज्य के सामान्य 
नमूने का स्वरूप ग्रहण करता जाएगा । 


२. पहली पंचवर्षीय योजव। में ग्राम विस्तार सेवा को, उस साधन और सामुदायिक 
विकास के उस अभिकरण की सज्ञा क॑ गई है, जिसके द्वारा गावो के सामाजिक और आ्थिक जीवन 
में क्राति का सूत्रपात किया जाना है । इस की मुख्य-मुख्य बाते ये हे --एक, सामुदायिक 
विकास का तरीका; दो, जन सहयोग से सामुदायिक विकास के लिए विस्तार सेवा द्वारा ऐसे 
अभिकरण की व्यवस्था, और तीन, विकास के ऐसे कार्यक्रमों का अपनाया जाना, जिनसे सामु- 
दायिक दृष्टिकोण विकसित हो और समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकारी तथा 
गैर-सरकारी कार्यकर्ता एक होकर काम कर सके । प्रारम्भिक प्रेरणा और गति प्राप्त होते ही 
यह कार्यक्रम अपने अनुभवों और शक्ति से स्वयम्‌ बढने और विस्तृत होने लगता है । यह कार्यक्रम 
ज्यो-ज्यों आगे बढता जाता हू, त्यो-त्यो पुरानी आवश्यकताए पूरी होती जाती हे और नई का 
सृजन होने लगता हूँ । नए-नए तरीको का पता चलता है, वे कमजोरिया, जो अरे से उपेक्षित 
पड़ी थी, सामने आने लगती है, और कार्यक्रम जिस ढंग से आगे बढ़ता है, उसके फल्नस्वरूप 
समाज की कई महत्वपूर्ण समस्याये हल हो जाती है। 


रे: विकास के विशिन्न क्षेत्रो में विभिन्न सरकारी सस्थाए काम कर रही है। सामुदायिक 
विकास ओर स॒ष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की गतिविधियां उन्ही कार्ंवाइयों के अविभाज्य थंग है । 


ध्र्रै 


अत' विभिन्न विकास ससस्‍्थाओ से सम्बन्धित कार्यो और उन परिणामों को, जिनका श्रेय मुख्यत" 
सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्थेक्रतों को प्राप्त हे, पृथक्‌ कर सकता बडा 
कठिन- है । यह समस्या वस्तुत* कई देहाती कार्यक्रमों के, एक-एक करके और मिले-जुले रूप मे 
उनके परिणामों को आकने की बडी समस्या का एक अग है । कार्यक्रम अकन 
सस्था (प्रोग्राम इवैलुएशन ओर्गनाइजेशन) की दूसरी रिपोर्ट में ससथा की उन 
समस्याओं का बडी बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जो सामुदायिक विकास और 
राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम पर अमल करते समय सामने आए । देहातो की बौद्धिक, सामा- 
जिक और आशिक दृष्टि से काया पलट करने में इस कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते 
हुए भी इसमे सहकारी सस्थाओ की मन्द प्रगति, ग्राम पचायतो के कार्यों आदि की चर्चा 
की गई है और सामान पहुचाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था एव ग्रामोद्योगो 
को विकसित करने की आवद्यकता बताई गई है । सामुदायिक योननाओ और विस्तार काये- 
कर्त्ताओ की प्रादेशिक गोष्ठियो एवं अन्य अनेक उपायो द्वारा ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रमों को 
प्रभावशाली और उपादेय बनाने के सतत प्रयास जारी हे । 


४ ग्रामीण अर्थ॑-व्यवस्था को मज़बूत बनान के लिए लोगो को सुधरे हुए तौर-तरीको 
से उत्पादन की शिक्षा पर बल देने और इस दिद्या मे प्रयास करते रहने का अच्छा असर पडता 
है । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के परिणामों को इस दृष्टि से देखने की अपेक्षा 
कि उन पर कितना प्रत्यक्ष खर्च हुआ अथवा उनसे कितना भौतिक लाभ हुआ, इस दृष्टि से 
देखना चाहिए कि लोगो की गतिविधियों पर उनका कैसा और कितना प्रभाव पडता हैँ। जनता 
की उत्सुकता और तत्परता का पता तो इस बात से चलता हैँ कि अब तक इस दिशा मे सरकार 
ने जितना खच॑ किया, जनता ने उसके करीब ६० प्रतिशत भाग के बराबर योग दिया। 


कार्यक्रम की चिशेष अधिक उत्साहवद्धंक बात यह है कि योजनाएँ तेयार करने और 
उनको पूरा करने मे जनता का सहयोग प्राप्त है। जहा अधिकारियों की ओर से सही रास्ता 
अपनाया गया, वही जनता स्वेच्छा से सहयोग देने के लिए आगे आई । श्रम करके 
सहयोग देने के क्षेत्र में सडके, स्कूलो की इमारत बनाना आदि, कामो में ग्रामीण जनता द्वारा 
सहयोग देने की विशेष उत्सुकता दिखाना स्वाभाविक ही है । 


५, जनता का सहयोग प्राप्त करने में देहाती सस्थाओ ने महत्वपूर्ण काम किया है । 
विकास कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए स्थानीय सस्थाओ, जैसे पचायतो, सहकारी समि- 
तियो, यूनियन बोर्डों आदि से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है । कुछ इलाकों मे तो विकास 
कार्यों के निमित्त तदथे, अननुविहित, अनिर्वाचित समितिया बनाकर विकास कार्य उन्ही को 
सौंप दिया गया है, जैसे मध्यप्रदेश मे ग्राम विकास मण्डल, उडीसा मे ग्राम मगल समिति, मद्रास 
में ग्राम सेवा सघ और बगाल में पल्‍ली उन्नयन समितियों को यह कार्य सौपा गया हैं। 
स्थानीय समितियों ने विकास सम्बन्धी ऐसी गतिविधियां आरम्भ की जिनसे आम जनता उनमें 
हाथ बटा सके । इससे गाव में नेतृत्व तैयार करने मे बडी मदद मिल रही है । कई स्थानों पर 
तो विद्ञाथियों और नेशनल केडेट कोर वालो ने बहुमूल्य विकास कार्य किया है । 


द््ड 


६. सामृदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की कार्यरत इकाई विकास खंड 
है । एक विकास खड मे औसत रूप से एक सौ गाव होते हे, जिनकी आबादी ६६ हज़पर होती 
है ) विकास खड का औसत विस्तार १५० से १७० वर्गमील तक होता है । यह कार्यक्रम 
अक्तूबर १९५२ से आरम्भ किया गया। तब से समय-समय पर नए-नए क्षेत्रों मे यह कार्य- 
क्रम आरम्भ किया जाता रहा । १९५५-५६ तक इस कार्यक्रम को देश की एक-चौथाई देहाती 
आबादी में आरम्भ कर देने का लक्ष्य था । अब तक कुल मिलाकर १,२०० विकास खड 
खोले जा चुके हे । इन खडो मे १ लाख २३ हजार गाव आ गए हे, जिनकी आबादी लगभग 
आठ करोड है । इन बारह सौ खडो में से सात सौ सामुदायिक विकास योजनाए होगी, अर्थात्‌ 
यहा थिकास कार्य और तेजी से होगा । 


७ राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ ने सितम्बर १६५४५ में भविष्य के लिए जो कार्यक्रम स्वीकार 
किया है, उसके अनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में समूचे देश में राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा आरम्भ कर देने का विचार है । यह लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि देश भर में 
चालू विकास खडो म॑ से कम-से-कम चालीस प्रतिशत खड सामुदायिक विकास खड में परिणत 
होगे, जहा विकास कार्य भरपूर तेजी से चल सकेगा। यदि पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके तो कुल 
विकास खडो मे से आवेखडो को सामुदायिक विकास खडो का रूप दिया जा सकेगा । इसका मतलब 
यह हुआ कि लगभग सीन हजार आठ सौ नए राष्ट्रीय विस्तार खड खोलने होगे, जिनमे से 
कम से कम ११२० खड ऐसे होगे जिन्हें दूसरी योजना काल में ही सामुदायिक विकास खडो 
में बदल दिया जायगा । 


८ ऊपर विकास के जिस कार्यक्रम की चर्चा की गई है, उस प्रर अनुमानत २६३ 
करोड हपया खर्च होना था, पर इसके लिये दो अरब रुपये की मजूरी दी गई है । विचार 
यह हैँ कि १९५६-५७ के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसे पुरा कर लिया जाए। 
उसके पुरा हो जाने पर राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ प्राप्त अनुभवो, प्रगत्रि की रफ्तार आदि के देखते 
हुए इस प्रश्न पर विचार करेगी कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार खडो का 
बजट ठीकठाक किया जाय, कार्यक्रम को कुछ धीमा कर दिया जाय अथवा अतिरिक्त साधनों 
की व्यवस्था की जाय । 


६. पहली योजना काल में इस कार्यक्रम से कई क्षेत्रों मे, मुख्यत. कृषि, पशुपालन, 
सिंचाई, शिक्षा, समाज-शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सचार आदि के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता 
मिली है । फिर भी कार्यक्रम मे कई महत्वपूर्ण कमिया हे । अत दूसरी योजना काल मे यद्यपि 
कार्यक्रम सामान्यत. जारी रहेगा, तथापि इस अवधि मे जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जायगा, 
मोटे तौर पर वे निम्न हे :--- 


(१) देहातों मे रोजगार की सभावनाएं बढाब और अतिरिक्त आय की व्यवस्था 
करने के लिए ग्रामोद्योगो और छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का 
विकास; 


प्‌ 


(२) सहकारी गतिविधियो का विकास; 
हि (३) महिलाओ और युवको से कार्यक्रम को बढाना और तेज करना, और 
(४) आदिवासी इलाको में तेजी से काम करना । 

१०. सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार खडो के लिए प्रशासनिक और 
आविधिक कार्यकर्ताओं की बडी ज़रूरत है । अनुमान यह है कि पहली पचवर्षीय योजना समाप्त 
होने तक इस कार्यक्रम की विभिन्न शाखाओं मे, जैसे योजना कार्यपालिका अधिकारी, खड विकास 
अधिकारी, ग्राम. सेवक, समाज शिक्षा अधिकारी, पशुचिकित्सक और पशुचिकित्सा से सम्ब- 
न्वित अन्य व्यक्ति, सहकारी समितियों के निरीक्षक, डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, धाय,महिला 
स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, ओबरसियर, कला-कौशल सुपरवाइज़र, मैकेनिक, इजी- 
नियर आदि कुल मिलाकर लगभग ए४ें हज्ञार लोग काम कर रहे होगे । इन शाखाओ मे 
दूसरी योजना काल में उपरोक्त श्रेणी के कमंचारियो के अलावा जितने कल, निम्न कर्मचारी 
आदि लगेंगे उनकी सख्या लगभग दो लाख तक पहुच जायगी । 


११. विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। चार साल पहले 
इन कर्मचारियों के ग्रश्चिक्षण के लिए सिफे २४५ केन्द्र थे, जिनकी सख्या बढकर अब ४३ हो गई 
है। इन केन्द्रों मे श्रतिवर्ष लगभग पाच हजार कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जाता है । 
ग्राम सेवको को विस्तार सम्बन्धी और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना काल में देश 
भर के कंषि कालेजो और शिक्षण केन्द्रों में कुल ७१ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और ८५ बुनियादी 
क्रुषि स्कूल खोल दिये जायेगे और प्रशिक्षण कार्य आरम्भ हो जाएगा । ग्राम सेविकाओ को गृह- 
विज्ञान की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई है । ग्राम और छोटे उद्योगो का तेज्जी से 
विकास करने के लिए १६ प्रारम्भिक योजनाए चालू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 
जिन लोगो को सामुदायिक योजनाओ और राष्ट्रीय विस्तार खडो में काम करने के लिये चुना 
गया है, उनके सहकारिता और कुटीर उद्योगो के सम्बन्ध में विद्येष प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
गई है। इसी प्रकार खड विकास अधिकारियो, समाज-शिक्षा सगठनकर्ताओ और स्वास्थ्य कर्मे- 
बारियो के प्रशिक्षण के लिए भी विद्येष व्यवस्था की गई है । 


१२. सामुदायिक योजनाओ ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एकमात्र उद्देश्य गावों में 
पर्याप्त भोजल, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य और मनोरजन के साधनो की व्यवस्था करना ही नही है । 
ये बात तो जरूरी हे ही । किन्तु यह बात भी कम महत्व की नही कि लोगो के दृष्टिकोण श्र 
परिवतेन किया जाय और उनमें उच्चतम जीवनमान की आकाक्षा पैदा की जाय। देहातो में रहते 
वाले सात करोड़ परिवारों के दृष्टिकोम को कँसे बदला जाय, नए ज्ञान और जीवन के वए 
दौर-तरीको के प्रति उनमें किस प्रकार उत्साह पैदा किया जाय और उनमे अच्छे ढय से 
रहत-सहन की आकाक्षा कैसे पैदा की जाय, यह हमारी अनिवार्य मानवीय समस्या है। अब 
तक जो परिणाम निकले, वे काफी उत्साहबद्धक रहे और प्रश्मसक एवं ग्राम-ससाज के 
तेताओं का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, वैसे-वेसे इस कत की आशय बढ़ता भी स्वाभाविक 
हैं.कि आन्दोलन में नई जान और नई गति आएगी । 


धल्ीःः ; 


१३ विस्तार सेवाए और सामुदायिक सस्थाए लोकतान्त्रिक योजना की जान हें । 
सामुदायिक योजनाओ भर राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से दूसरी पचवर्षीय योजना देश 
के करोडो लोगो तक पहुचेगी। ये योजनाएं ही वे साधन है, जिनके द्वारा स्थानीय रूप से आपस 
में मिल जुल कर सहकारी काम करते हुए ग्रामीण जनता और ग्राम न केवल बड़े पैमाने पर 
सामाजिक तब्दीली ला सकते हे, वरन्‌ आथिक तरक्की करते हुए राष्ट्रीय प्रयास में भागीदार 
बन सकते है । 


द्छ. 


आठवां अध्याय 


कऋषि-विकास का कार्यक्रम 
कृषि-उत्पादन 


१ क्ृषि-बिकास के कार्यक्रमों को पहली पंचवर्षीय योजना मे केन्द्र बिन्दु माना 
गया था। कुल खर्च का लगभग ४५ प्रतिशत व्यय सिंचाई और विद्युत व्यवस्था के साथ-साथ 
कृषि तथा सामृदाधिक विकास पर हुआ । यद्यपि इस प्रकार की प्राथमिकता 
योजना तैयार करते समय उस समय के खाद्याभाव तथा मुद्रा-स्फीति की विशेष 
परिस्थितियों को दृष्टि मे रखते हुए दी गई थी, परल्‍्तु एंसा आर्थिक-विकास कै 
साधारण दृष्टिकोण की स्थिति में उचित ही रहा । १६५२-४३ से जो वृद्धि कृषि 
उत्पादन मे हुई है उससे, अन्य किसी कारण की अपेक्षा, मुद्रा-स्फीति की समाक्ति, अर्थ- 
व्यवस्था को दृढ़ बनाने तथा दूसरी योजना के काल मे अधिकाधिक उन्नति करने का मार्ग 
प्रशस्त करने मे सहायता मिली है । १६५५-५६ तक के लक्षित उत्पादन और पहली 
योजना के अतिरिक्त उत्पादन की तुलनात्मक सख्याएं शिम्त हैं -- 
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आधार- १६९६५४- १६९५१- अतिरिक्त आधार-वर्ष से 











वर्ष मे ५४५ में ५६ का उत्पादन बुलनात्मक वृद्धि 
पदार्थ इकाई उत्पादन उत्पादन अनुमानित का लक्ष्य 

उत्पादन वास्तविक प्रतिशत 

अनाज लाख ठन ४६० श्ग्रे ४१० प्‌ €० १६.६ 
दाले कि ८० १०४ १०० १० २० २५.० 
कुल खाद्यान्न ». +४० ६श्८ ६५० ७६ ११० २०.४ 
मुख्य तितहहन ,. ४१ ५६ भर्भ्र | हु ७्थ 
गन्ना (गुड़) » ५६ भ्५ भ्र्द ७ २ ३.६ 
झई लाख गाँठे. २६ ४३ ४२ १३ १३... ४४.८ 
जूट ! ३३ २६ ४० २१ ७ २१.२ 


| खाद्यान्नो (अनाज व दालो) के सम्बन्ध में आधार-वर्ष १६४६-५० को माना गया है, 
घोष के सम्बन्ध में १६५०-११ को । 


चर 





१९५०-५१ में कृषि-उत्पादन का देशनाक (आधार वर्ष : १६४९६-५०--१००) €६ 
था। आशा की जाती है कि १६५५-५६ में यह बढकर ११५ हो जायगा | > 


२ पहली पचवर्षीय योजना के लिए खाद्यात्रो के सबध में अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य 
यह सोच कर रखा गया था कि समयानुसार सिंचाई व्यवस्था में विकास, उवेरको 
के अधिकाधिक उपयोग, उन्नत किस्म के बीजों , की उपलब्धि और भूमि के पुनरुद्धार 

और भूमि -सुधार के कारण अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा। पहली योजना काल मे 
छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओ से लगभग एक करोंड एकड भूमि मे सिचाई व्यवस्था की जा 
सकी हैँ जब कि लक्ष्य १ करोड १० लाख एकड भूमि की सिचाई का रखा गया था । अमोनियम 
सल्फेट का उपभोग भी दुगुनें से अधिक हो गया है । इसका उपभोग, पहली योजना के लागू 

होने से पूर्व के २७५,००० टन से चार वर्ष बाद बढ कर ६,१०,००० टन हो गया। केन्द्रीय 
ट्रैक्टर सगठन द्वारा १० लाख एकड से अधिक भूमि और राज्यीय ट्रेक्टर सगठन 
द्वारा १३ लाख एकड भूमि का पुनरुद्धार किया जा चुका हें। इसके अतिरिक्त ५० 

लाख एकड भूमि अन्य भूमि सुधार के उपायो द्वारा उन्नत की जा चुकी है-- 
यथा मशोनी खेती , शारीरिक श्रम द्वारा भूमि मे बॉध बनाना, भूमि सम करना तथा उसका 
पुनरुद्धार करना। १६५४-५४ में कुल क्ृषषि-क्षेत्रकल ३,२६० लाख एकड़ से बढ़ कर ३,५०० 

लाख एकड हो गया है। खाद्यात्ञो का क्ृषि-क्षेत्रल २,५७० लाख एकड़ से.बढ कर 
२,७००लाख एकड हों गया है और व्यापारी फसलो का कृषि-क्षेत्रकल ४६० लाख एकड़ से बढ़ 

कर लगभग ६०० लाख एकड हो गया हैँ । अन्य फसलो की कृषि के क्षेत्रफल मे जो २०० लाख 

एकड़ था, थोड़ा परिवर्तन हुआ । व्यापारी फसलो की खेती का क्षेत्रफल जो पहले 

कुल कृषि-क्षेत्रफल का १५ प्रतिशत था, बढ कर १७ प्रतिशत हो गया पर खाद्यान्न का पहले का 

७ € प्रतिशत कृबि-क्षे त्रफल घट कर ७७ प्रतिशत ही रह गया है । 


३. पहली योजना काल मे कृषि-क्षेत्र के संतोषप्रद परिणामों से यह प्रतीत होता है कि 
भविष्य मे जो योजनाएं बनाई जाए, उनमें क्ृषि-विकास को भिन्न दृष्टिकोण 'से देखा जाय। 
अब यह आवश्यक नही रह गया हैं कि अन्न की फसलो को सर्वाधिक महत्व दिया जाय । अब 
तो यह उद्देश्य होना चाहिए कि विभिन्न फसलो की कृषि की जाय और भूमि से जहां तक सभव 
हो अधिकाविक लाभ उठाया जाय | भूमि का कुल उत्पादन भी बढे और विभिन्‍न फसल भी 
अधिकाधिक उन्नत हो । ज॑से-जैसे सिचाई की व्यवस्था सुचार होती जायगी और खेती 
के अधिक उत्तम तरीके अपनाए जाने लगेगे, विशेषतया उन प्रदेशों मे जहा राष्ट्रीय | 
विस्तार और सामृदायिक विकास योजनाए चालू हे, वैसे-वेसे ही भूमि उपयोग के जिन पक्षों 
की ओर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था--यथा फल-उत्पादन, पशु-उन्नति और दुग्ध- 
शालाओ के विकास की दृष्टि से उपयोगी चारे की फसले, गावो मे इंधन की पूर्ति के लिए 
लकड़ी का उत्पादन ---उन पर निरन्तर विश्येष ध्याव देना होगा ॥ 


४. केन्द्रीय व राज्य सरकारो ने दूसरी योजना के लिए क्रषि-कार्यक्रम बनाने में 
यह दृष्टिकोण सामने रखा है । क्ुषि और अन्य सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को, यह 
देखते हुए कि उनका ग्राम्य अर्थे-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक साथ ही बवाना होगा । _*“ 


दह8्‌ 


पहली योजना मे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के निमित्त ६० करोड 
रुपये कये व्यवस्था की गई थी, इसमे से लगभग दो-तिहाई राशि के उपयोग की सम्भावना 
है। दूसरी योजना मे इस पक्ष के लिए २०० करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है । कृषि के विभिन्न 
पक्षो के विकास के लिए, (जो इसी प्रकार के विकास कार्यक्रमों से, जो राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत चलाए जा रहे है, भिन्न हे ) निर्धारित राशि २४३ करोड 
से बढठाकर ३५० करोड रु० कर दी गई है । निम्न तालिका में विभिन्न मदो पर दोनो योजनाओ 
में स्वीकृत राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया हैं 


(करोड रुपये ) 
विषय स्वीकृत राशि 
पहली योजना में दूसरी योजना में 

कृषि १९५ १६४ 
बागवानी १ & 
पशु-पालन और दुग्ध उद्योग २२ ६१ 
वन और भूमि सरक्षण १२ ४८ 
सहकारिता ७ ४७ 
मछली उद्योग 4 ११ 
अन्य ५4 १० 
कुल २४३ ३५० 


ब्जकी 


इस तालिका से, दोनो योजनाओं के विभिन्न पक्षो पर ज़ोर देने के बारे मे जो परिवर्तन 
किया गया है उसका निर्देश हो जाता है। जब इस योजना के लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी तब 
विविधतापूर्ण कृषि व्यवस्था की दशा से काफी प्रगति हो जाएगी । 

४५. योजना-काल में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में मुख्य लक्ष्य निम्न तालिका में दिए 





गे है ५ हिलल5 
पदार्थ इकाई १६५५-५६ अतिरिक्त १९६०-६१ प्रतिशत 
मे अनुमानित उत्पादन तक अनुमा- वृद्धि 
उत्पादन का लक्ष्य नित उत्पादन 
खिद्यानत्न लाख टन मे ६५० १००* ७५० १५४ 
तिलहन 7) श्र श्श्‌ ७० २७३ 
ग़न्ना (गुड) » भ्र्द १३ ७१ २७६ 
रूई लाख गाँठे ४२ १३ धर ३१० 
जूट १9... 79 ४० १० #० २५.० 
*फसलो का विवरण कुछ इस प्रकार से होगा ;--- 
लाख टन 
चाक्ल ४०-७० 
गेहूं १५-२० 
अन्य अनाज 2००२५ 
दालें १५-१५ 


६. खाद्य उत्पादन में १०० लाख टन की अनुमानित वृद्धि मोठें तौर पर निम्न 
रूप में होगी :-- 


लाख टन 

बडी सिंचाई योजनाओ से श्ड 

छोटी सिंचाई योजनाओ से श्द 

खाद और उर्वरक से २५ 

उन्नत किस्म के बीज से १० 

भूमि-पुतरुद्धार और भूमि सुधार 'से द 

उन्नत टेकनीक द्वारा अधिकाथिक कृषि (इसमे 

भूमि सरक्षण के तरीके और किफायत से पानी “ 

का प्रयोग भी सम्मिलित है) १५ 
कुल ५१५०० 


७ यह आशा की जाती है कि योजना काल की समाप्ति पर खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति 
उपभोग वर्तमान १७.२ औस से बढकर १८ ३ औंस हो जायगा, और शक्कर का उपभोग 
(कच्चो शक्कर के रूप में) १४ औस (१६५५-५६) से बढ कर १.७५ औंस हो जायगा। 

८- इस'योजना के अन्तर्गत बडी और छोटी सिंचाई योजनाओ द्वारा लगभग २१० लाख 
एकड अतिरिक्त भूमि और सीची जा सकेगी।इसमें से लगभग ६० लाख एकड़ भूमि छोटी सिंचाई 
योजनाओ से और इसमें भो बारह लाख एकड़ भूमि नल-कूपो से सीची जायगी। इस अनु- 
मान मैं अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओ के अन्तगेत 
होने वाली सिंचाई भी सम्मिलित है। यह आशा की जाती है कि योजना की समाप्ति पर 
नाइट्रोजन-युक्त उ्वरकों ( अमोनियम सल्फेट के हिसाब से ) की खपत ६,१०,००० टन से 
बढकर १८ लाख टन वाधिक हो जायगी। सुधरे हुए बीजो के उत्पादन और वृद्धि के लिए भी 
प्रभावकारी उपाय किए जाएगे। पहली योजना-काल में लगभग २० लाख एकड भूमि पर जापानी 
विधि से धान की कृषि प्रारम्भ की गई थी, दूसरी योजना की समाप्ति पर लगभग ४० लाख 
एकड भूमि पर इस विधि से कृषि की जा रही होगी। इस विधि से कृषि करने का परिणाम काफी 
उत्साह-जनक रहा है और यह आशा की-जाती है कि इस विधि के विस्तार से धान की उपज 
काफी अधिक बढ जायगी। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में तथा 
सिंचाई वाले सभी क्षेत्रों में भरपूर कृषि और फसलो की औसत उपज को बढाने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जायगा। 


£ गन्ना, रूई और जूठ जेसी फसलो के सम्बन्ध मे कुछ विशेष उपाय प्रयुक्त किए जाएगे। 
जिन क्षेत्रो में शक्कर की मिले नही हे,उन क्षेत्रों मे गन्ना उत्पादन के भरपूर विकास की योजनाएँ 
चालू की जाएगी । इन योजनाओ मे मुख्यत सिंचाई व्यवस्था, भरपूर खाद डालने और बिक्री, 
कर्ज तथा उत्पादन के लिए सहकारी सगठनो के विकास की ओर ध्यान दिया जायगा। सिंचाई 
की सुविधाओं में वृद्धि के कारण १० लाख एकड़ अधिक भूमि में गन्ने की खेती की जा सकेगी। 


& ९ 


अधिकाधिक भूमि में रई की फसल उगान और लम्बे रेशे वाली कपास की उपज 
की वृद्धि की ओर ध्यान दिया जायगा । कई एक बहुद्देशीय योजनाओ से लाभ प्राप्त करने के 
कारण बहुत से क्षेत्रो में रेशे वाली कपास की फसल उगाई जा सकेगी और इस प्रकार रूई उत्पादन 
काफी बढ़ जायगा। पटसन के सम्बन्ध में उसंकी किस्म सुधारने पर विशेष बल दिया जायगा-। 
कम व उचित दरो पर सुधरे हुए बीज वितरित किए जाएगे और पटसन मुलायम करने 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा |. 


१०, राज्य सरकारो की विकास योजनाओ मे,भी सुधरी किस्म के तम्बाकू की उपज, 
काली मिर्च, लाख व काज के उत्पादन और बिक्री के लिए उन्नत व्यवस्था तथा देश मे नारियल के 
तेल (४०,००० टन) व सुपारी (३५,००० टन) का उत्पादन बढ़ा कर उर्नकी मौजूदा कमी दूर 
करने के लिए व्यवस्था की गई हू । 


तक 


११. बागान जाच आयोग चाय, कॉफी और र्‌बड़ के उत्पादन में विकास और उनसे 
सम्बन्धित अन्य समस्याओ की जाच कर रहा है। १६९५०-१६५४ में चाय का उत्पादन 
६,१३० से ६,४४० लाख पौड तक रहा, और इसका निर्यात ४,२७० से ४,७०० लाख पौंड के 
बीच रहा । यह आशा की जाती हैं कि इसके उत्पादन को ७,००० लाख पौड 
तक तथा निर्यात को ५,००० लाख पौंड तक बढाया जा सकेगा । कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी के विकास 
के लिए एक १४ वर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अन्तगेत वर्तेमान २५,००० 
टन के उत्पादन के अलावा २३,००० टन की वृद्धि की आशा की जाती है। इस वृद्धि में लगभग 
१०,००० टन वर्तमान बागानो की भरपूर खेती और उनके पुनरुद्धार से तथा १३,००० ठन 
नए बागानो से उपलब्ध हो सकेगी। रबड का उत्पादन १९५० के १५,५६६ टन से बढ कर 
१६५४ में ३१,४६३ टन हो गया । १६५०-५४ मे औसतन ३,००० टन रबड़ का निर्यात 
किया गया। रबड़ बोडं द्वारा प्रस्तुत की गईं रबड़ उत्पादन के ७०,००० एकड पुराने क्षेत्र मे 
७,००० एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से फिर से खेती करने और प्रति वर्ष २,००० एकड़ नई 
भूमि मे रबड़ उत्पादन की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन हे । 


१२. दूसरी योजना के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में फल और तरकारियो के उत्पादन की 
बुद्धि एक मुख्य उद्देश्य है। यह सरक्षक खाद्य पदार्थों की अधिक. उपज और विभिन्‍न प्रकार 
की खेती करने की दृष्टियो से आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत फल और तरकारियों 
के अधिक उत्पादन के लिए ८ से £ करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है । किसानो को नई 
भमि में फलो के बगीचे लगाने और पुराने बगीचो के पुनरुद्धार करने के लिए ऋ्मश" बडी 
और थोडी अवधि के लिए रुपया उधार देने की योजना बनाई गई है। अच्छे और बढिया 
किस्म के बीज और पौधे उगाने के लिए नई नर्सरिया खोली जाएगी। राज्य सरकारो की 
योजनाओ के अन्तगत लगभग ५,००,००० एकड़ भूमि के बगीचो के पुनरुद्वार और लगभग 
“ ३,००,००० एकड़ भूमि मे नए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है । तरकारियो की खेती 
को अधिक प्रोत्साहन दिया जायगा, विशेषतया शहरो के समीप के क्षेत्रो मे । आलू की 
बीज-गाठों के उत्पादन में वृद्धि करने के भी प्रयत्व किए जाएंगे। फल और तरकारी पैदा करने 


६२ 


वालो के सहकारी बिक्री सघ बनाने की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा । दूसरी 
योजना में फल और तरकारी के सुरक्षण और उन्हें डिब्बो में बन्द करने के उद्यगेग के 
विकास के लिए डिब्बा बन्द करने के नए कारखाने और कोल्ड स्टोरेज कारखाने खोलने 
के लिए उधार रुपया दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे उद्योग को *सहायता देने के लिए विस्तृत 
विवेचन किया जा रहा हैं। 
पशु पालन 

१३. ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था और जीवन-स्तर को ऊचा करन में पशु-पालन और दुग्ध 
उद्योग का जो महत्व है, आज उस पर अधिक गौर नही किया जाता। दूसरी पचवर्षीय योजना 
में पशु-पालन के लिए ४० करोड रु० से अधिक और दुग्ध उद्योग के विकास के लिए लगभग 
२२ करोड रुपयो का प्रबन्ध किया गया है, और यह आशा की जाती है कि कृषि की इस सम्बन्ध 
में जिबनी उन्‍नति अब तक की जा सकी है, उससे अधिक प्रगति की जाएगी । 
पशु उन्नयन के कार्यक्रमों में कई व्यावहारिक कठिनाइया सामने आती है । इसके पहले कि 
उस समस्याके समाधान के उपाय ढू ढे जा सके यह आवश्यक है कि उसके विस्तार और 
विशिष्ट पहलुओ को समझा जाए । 


१४, १६५१ की पश् गणना के अनुसार भारत का पश्ु धन इस प्रकार था :- 





( लाख में ) 
गोजाति भेस 
प्रजनक गायें ४६३.४ प्रजनक भैसे २०६९,६ 
प्रजतक साड ६.५ प्रजन॒क साड ३.१ 
भारवाहक पशु भारवाहक पशु 
नर-पश्ु्‌ भू दो४ट, १ नर-पशु ६० १ 
मादा-पशु्‌ २३.१ सादा-पद् भ्र्३् 
शावक-धन ४३४९ _ शावक-धन १४७ ३ 
बेकार पदु ३८५९ बेकार पशु ७.८ 
१,५५०. ६ ४३३.५ 


१६५०-५१ की पश्‌ गणना के अनुसार पशु-संख्या इतनी होने पर भी पशु- 
उत्पादनो से कुल ६६४ करोड रुपये की आय हुई, जो कृषि से प्राप्त आय का ११ 
प्रतिशत ही है । पशु-पोषण सम्बन्धी अध्ययत्त से पता चलता है कि सूखे चारे, हरे 
चारे और दाने आदि के रूप मे प्राप्त पशु-खाद्य आवश्यकता से बहुत कम उपलब्ध है ।. खाद्य 
पदार्थों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक-तिहाई पशुओ के 
लिए खाद्य सामग्री नही है और वे भारस्वरूप हे । पद्य-सख्या अधिक होने के कारण उन्हे पूरी 
मात्रा मे चारा नहीं मिल पाता, और इस कारण उत्पादन बढाने के मार्ग में 
बाधा पड़ती है । कृषि सगठन की पुनव्येवस्था किए बिना चारे आदि का अधिक उत्पादन सम्भव 
नही है । चूकि अकाल और महामारियो को काफी हृद तक नियज्नित किया जा चुका है इसलिए 
पशुओ की सख्या और भी अधिक हो जाएगी जो खाद्य साधनो पर अधिक भार बढाएंगे। हाल 


थैरे 9 


ही के कुछ वर्षो मे पशु-वघ के पूर्ण निवेध की दिशा मे जो कदम उछाए गए 
उनसे पशुओ की सख्या-वृद्धि की समस्या और भो जटिल हो जाएगी । पहली 
पचवर्षीय योजना मे फालतू पशुओ की समस्या के हल के लिए जो गोसदन-योजना 
चालू की गई थी उससे कुछ अधिक संतोषजनक परिणाम नही प्राप्त हुए । केवल 
२० गोसदन हो स्थापित किए जा सके, और उनमें से भी कई गोसदनों में पर्याप्त चरागाह 
की व्यवस्था नही हो पायी । हि ४ 


१५. राज्य सरकारों को पशुधन विकास योजनाओ मे पशु चिकित्सा की सुविधाओ मे 
वृद्धि, केन्द्र-प्रामो की स्थापना, रिडरपेस्ट तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम और गोसदन तथा 
गोशालाओ की स्थापना का प्रबन्ध किया गया हैं। प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में 
बुद्धि और पशुपालन सम्बन्धी प्रशासन में प्रगति करने की भी व्यवस्था की गई है। मुर्गीपालन, 
भेड पालन और ऊन उद्योग के विकास के लिए भी प्रबन्ध किया गया है। पहली योजना 
काल में पशु चिकित्सा केन्द्रो की सख्या लगभग २,००० से बढ़कर लगभग २,६५० हो गई । 


०५, 


दूसरी योजना काल में १,६०० नए पश्र अस्पताल खोले जाने की आशा हैं । 


१६. रिडरपेस्ट तथा अन्य पशु बीमारियों से बहुत अधिक पशुओ की मृत्यु होती है, ६० 
प्रतिशत मृत्यु तो अकेले रिडरपेस्ट से ही होती है । पहली योजना काल मे रिंडरपेस्ट के नियत्रण 
के लिए एक प्रारम्भिक योजना बनाई गई थी और उससे जितने कार्य की पूति हुई, उसी से यह 
सम्भव हो सका है कि दूसरी योजना में सम्पूर्ण देश मे रिडरपेस्ट बोमारी के समल विनाश 
करने का कार्यक्रम बनाया गया । 


१७ पशु-धन की उन्नति का कार्यक्रम अधिकतर केन्द्र-ग्रामो के कारण सम्भव हो सका । 
इस योजना मे केन्द्र-ग्रामो मे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन-सुविधाए प्रदान की जाती है । प्रत्येक 
केन्र मे लगभग ५,००० प्रजनन-योग्य गायो को गर्भ धारण कराया जाता है। इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत पशु उन्नयन के लिए व्यापक प्रयत्त किए जाते है, साडों को बधिशरा कर 
दिया जाता है, चारा उत्पादन के साधन विकसित किए जाते है, बछडो के 
सुचारु प्रजनन के लिए सहायता दी जाती है और पशु-उन्नति के सहकारी कार्यक्रम 
बनाए जाते हे । पहली पचवर्षीय योजना काल में ६०० केन्द्र-प्राम और १५० कत्रिम 
गर्भावान केन्द्र खोले गए थे । दूसरी योजता में इससे दुगुना लक्ष्य रखा गया है, और 
आशा हूँ कि १,२०० केन्द्र-ग्राम तथा ३०० कृत्रिम गर्भावान खोले जायगे । इन केन्द्र-ग्रामो 
से” लगभग ३,००० उच्चनत नस्ल के साड़, ६,३६,००० उन्नत नस्ल के बैल और 
१०,००० गाये पैदा की जा सकेगी। कुछ दुग्ध देने वाली अच्छी नस्‍लों के विकास के 
लिए नस्ल सुधार केन्द्र खोले जाने का भी विचार है। 


१८ जिन प्रतिकूल आ्िक परिस्थितियों में पद्मुपालन किया जाता है, उनके कारण 
दुग्ध-उत्पादन कम होता है । अन्य देशों मे जहां गाय एक दुर्ध-काल में औसतन ३,००० 
से ४,००० पांड तक दूध देती है, अच्छी नस्ल की भारतीय गाय. केवल १,५०० 
पोंड दूध दे पाती है । सामान्य औसत”तो इसकी भो आधी है । प्रति व्यक्ति 


के कर 


दुःघर उपभोग पाच औस से कुछ ही अधिक बैठता हैं जब कि सनन्‍्तुलित पोषण का न्यूनतम 
प्रिमाण १० औस प्रति व्यक्ति रखा गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि अगले 
१ ०-१५ वर्षो मे दुग्ध उत्पादन दुगुना “करने की कोई व्यवस्था की जाए। यह लक्ष्य व्यावहारिक 
दृष्टि से सम्भव भी है बशततें कि पशुओं को खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल के लिए 
पर्याप्त बडे पैमाने पर व्यवस्था की जाए और उनकी सख्या नियन्त्रित की जाए । 
भेसो के दूध मे भी वृद्धि की जा सकती है ।-जैलों की कार्य-शक्तित बढाने के लिए 
उनकी सुचार और सुव्यवस्थित देख-रेख का बहुत अधिक महत्व है। इस स्थिति 
के अध्ययन से पता चलता है कि देश भर मे बेलो की कार्य-शक्ति डेढ गुनी की जा 
सकती है, और पूर्वी भागों मे तो इससे भी अधिक हो सकती है । बैलो की 
कार्य-शक्ति अधिक हो जाने से कृषि कार्यों के लिए अब से एक-चौथाई या एक्र-पाचवे 
पशुओ की आवश्यकता होगी, और इससे भूमि पर निर्वाह-भार कम हो 
जायगा । 


कु 


१९ कुल दुग्ध उत्पादन और प्रति पशु दुग्ध-उत्पादन बढाने में छहरी क्षेत्रों 
दूध वितरित करने की सुचारु व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है । दूसरी पच- 
वर्षीय योजना मे विकास के इस पक्ष पर विशेष बल दिया गया हैं। इस काल में ३६ दूध 
वितरण करने वाली, ससस्‍्थाएँ, १२ सहकारी क्रीम बनाने वाले और ७ सूखा दृध 
तैयार करने वाले सघ खोले जाएगे । ये सघ मक्खन, घी और क्रीम निकले हुए दूध 
का पाउडर तैयार करेगे । जहा-जहा बम्बई की आरे दुग्ध कालोनी जेसी बडी कालोनियो को 
व्यवस्था करना परमावश्यक है, वहा तो ऐसी कालोनी स्थापित की जाएगी, परच्तु 
अनुभव से यह पता चलता है कि ग्राम्य स्तर पर दुग्ध-उत्पादको के सहकारी 
सगठन अधिक उपयुक्त सिद्ध होगे । दुग्ध-उत्पादको को पशु खरीदने और अन्य कार्यो 
के लिए कर्ज दिए जाएगे। यदि गाव मे किसी केन्द्रीय स्थान में दूध दूहने का एक स्थान 
प्रस्तुत किया जाय, तो सील-बन्द करके दूध को विधायन केन्द्रों मे भेजना और वहा से 
वितरणे करना सरल हो जायगा । गावो के फालतू दृध-घी की सुचारू रूप से बिक्री और 
विधायन से दुग्ध-उत्पादक को अच्छा मुनाफा हो सकेगा, पशुओ की किस्म अच्छी हो 
सकेगी और शहरी क्षेत्रों मे उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध हो सकेगा ।॥ 


२० दूसरी योजना मे मुर्गीपालन और भेड़-पालन तथा ऊन उद्योग के विकाक्ष की 
ओर अधिक ध्यान दिया गया है, जिसके लिए क्रमश ३ करोड़ और १.६ करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गई है । यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में एक मुर्गी की 
अंडा देने की क्षमता प्रति वर्ष ५० अडे से कुछ अधिक है । अगले १० वर्षो में इस 
सख्या को देशी मुगियों की उन्नति और बीमारी की रोकथाम के द्वारा दुगुना किया 
जा सकता है। भेडो की नस्ल सुधारने तथा उन्नत किस्म की भेडे पेदा करने के लिए 
तीन नए केन्द्र खोले जाएगे । बढिया किस्म का ऊन तैयार करने के लिए, जिसका 
आजकल आयात होता है, दो-तस्लीकरण भी पर विचार किया जा रहा है । प्रत्येक 
केन्र में भेड के बाल जाच करने की एक प्रयोगशाला खोली जायगी ताकि भेड और ऊन 
विकास केन्द्रों में तैयार की गई ऊन की जांच की जा सके । दूसरी पंचवर्षीय योजना 
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काल मे ४०० भड और ऊन विकास केन्द्र खोले जाने की आशा हैँ। शुष्क जलवायु 
वाले क्षत्रों में जहा सिंचाई के साधन सीमित है, और आजकल बहुत कम ऊन पैदा 
होता है, ऊन का उत्पादन बढाने की बहुत अधिक गुजाइज है। 


मछली उद्योग 
२१. दूसरी योजना में मछली उत्पादन और मछली उद्योग की उन्नति के लिए अधिक 
विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। खाद्य व कृषि मंत्रालय की योजनाओ के अन्तर्गत सागरतट पर 
व गहरे समुद्र मे मछली पकडलने के उद्योग के विस्तार की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए अंदमान 
द्वीप-समूह व पूर्वी और पश्चिमी तटो पर तट के पास अतिरिक्त गवेषणा केन्द्र खोले जाएगे । 
एक मछली उद्योग टेकनोलोजी केन्ध भी खोला जाएगा। मछली-उपलब्धि के साधनो के उपयुक्त 
विकास के लिए मछली उद्योग विस्तार सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है । पहली प 
' योजना काल में कुछेक विस्तार एकक स्थापित किए गए थे, ताकि वे मछली पकडने और उनकी 
संख्या बढाने के नवीनतम तरीको का प्रदर्शन करे और दूसरी योजना में इनकी सख्या बढाने का 
प्रबन्ध किया गया है । मछली पकडने के केन्द्र से उपभोग के स्थान तक रेफिजरेटरो में 
मछली पहुचाने की पर्याप्त सुविधाओं के लिए शीतातव-रक्षित रेल के डिब्बे उपलब्ध करने का 
आयोजन किया गया है। मछली पकडने के मुख्य मुख्य केन्द्रों में बफे और कोल्ड स्टोरेज की 
सूविधाए तो अब भी उपलब्ध है, और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में अन्य 
केन्द्रों मे भी ये सुविधाए प्राप्त हो सकेगी । इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारो की योजनाओं 
में १८ बर्फ और कोल्ड स्टोरेज़ के और १० फुगीजर और रेफिजरेटर तैयार करने के कारखाने 
खोले जाने की व्यवथा है। मछली पकडने की सुविधाओं मे उन्नति करने के लिए तटवर्ती केन्द्र 
विकसित किए जाएगे । मछली और अन्य समुद्रीय पदार्थों के उपयोग और मछली सुरक्षित 
रखने और स्टोर करने तथा मछली पकडने के यत्रो आदि से सम्बन्धित समस्याओं 
की छान-बीन की जाएगी । समुद्रतटवर्ती राज्यों में मछली पकडने की क्रिया में भी 
सशीनों के उपयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इन दिशाओं में तिरुवाक्रु र- 
कोचीन में जो भारत-तावें कार्यक्रम चालू है, उसे और विकसित किया जायगा। मछवाहो 
के सहकारी सध विकसित करने के भी प्रयत्न किए जाएगे और मछली पकडने में काम आने 
वाले साज-सज्जा यथा इंजन, चरखी, हुक, डडा और सूत आदि मछवाहों-को सस्ते दामों 
पर दिए जाएगे । योजना में मछली उद्योग के विकास के लिए १२ करोड रुपयो 
की व्यवस्था की गई है । 
कृषि उत्पादनों की बिक्री 
२२. क्ृषि-उत्पादनो की सहकारी बिक्री के विकास के सम्बन्ध में पहले एक 
अध्याय में जिक्र किया जा चुका है | कृषि मडियो को नियत्रित करने की आवश्यकता 
होती है, तीकि उत्पादको के साथ न्याय हो। इसे बात को पहली योजना में स्वीकार किया 
गया था और उसमें कृषि-उत्पादनों की बिक्री अधिनियम को सब बड़े बड़े हाटो पर लागू करने 
की सिफारिश की गई थी । १९५०-४१ में ऐसे नियत्रित बाजारो की सख्या २६५ थी । 
आशा की जाती है कि यह संख्या पहली योजना की समाप्ति पर ४८५० हो जाएगी दूसरी योजना 
में ५०० से ६०० ऐसे बाजारो की स्थापना करने का त्रिचार है। बाजारों को नियंत्रित 
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करने से सम्बन्धित नियमों को विस्तृत क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। बाजार 
नियमन कार्यक्रम मे न केवल कम तौलने या हल्के बांद रखने जैसे व्यवहारों को 
बद करने का प्रयत्न किया जाएगा, बल्कि उत्पादनों का वर्गीकरण, बाँठ और नाप के 
साधनो का प्रसापीकरण किया, जाएगा और बाजार-समाचार सेवा के प्रसार की सुचारु 
व्यवस्था की जाएगी । 


२३. बिक्री के लिए आये उत्पादनो के वर्गीकरण का लाभ यह रहता है कि 
उससे उत्तम कोटि के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और मोल-भाव करने में सुविधा 
रहती है । विदेशों से व्यापार के सम्बन्ध में वर्गीकरण और प्रमापीकरण आवश्यक रूप से 
होता चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का नमना दिखाया जाय वैसा ही माल देने से विदेशों में 
माल की साख बन जाती है। पहली योजना मे कुछ पदार्थों के आबश्यक वर्गीकरण की 
सिफारिश की गई थी-यथा ऊत, सुअर के बाल, काजू, काली मिर्च आदि । ऊन और सुअर 
के बालों के वर्गीकरण की योजना चालू कर दी गई है। पहली योजना के अतिम चरण में 
मुख्य मुख्य तेलो के वर्गीकरण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। कुल मिलाकर ११० कृषि 
व' पशुजन्य उत्पादनों मे एग्माकं सील लगाई जाती है, और ३० 'अन्य पदार्थों के प्रमाप निर्धारित 
करने के सम्बन्ध मे जाँच की जा रही है । अधिकाधिक पदार्थों के प्रमापीकरण 
और उनके अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्रों मे लागू करने की ओर विश्येष ध्यान दिया जाना 
चाहिए । 


जंगलात 


२४. भारत में कुल भौगोलिक क्षेन्नकल'के २२ प्रतिशत में जगल है, जब कि 
जंगलात सम्बन्धी नीति सरकारी प्रस्ताव में ३३ प्रतिशत भूमि मे जगल होने की सिफारिश 
की गई है । इसलिए सष्ट्रीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए जगलो के विस्तार और 
इमारती लकडी तथा औद्योगिक पदार्थों के अधिकाधिक उत्पादन के सतत प्रयर्त करने की 
आवश्यकत्म हूं 4 दूसरी योजना मे इमारती लकडी, दियासलाई की लकड़ी, वाटल, लुगदी तथा 
गोद का उत्पादम बढाने और जगल-द्षेत्रो का भरपूर उपयोग और उपलब्ध जगलात के साधनों 
का जम्धिकतर उपयोग करने का कार्यक्रम बनाया गया है । जगल सम्बन्धी योजना मे, 
जिसके लिए २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ६,००,००० एकड भूमि मे जगलो को 
विकसित करने और ३,००,००० एकड़ भूमि में नए जगल बनाने और ५०,००० एकड 
भूमि में चरागाह बलसने का प्रबन्य किया गया है । नए जगलो मे से १,००,००० एकड भूमि मे 
ओद्योगिक पद्स्थों यथा; द्वियासलाई की लकडी, लुगदी और गोद का उत्पादन किया जाएगा। 
यह भी विज्ञार हैँ कि ७,००० मील लम्बी जगली सडके बनाई जाए, और कम प्रसिद्ध इमारती 
लकडियो के रासायनिक प्रयोगों और अन्य तरीको से उन्नयन के लिए या जहा 
उनके स्थान पर बढ़िया किस्म तैयार की जा सके, वहा अनेक उत्पादन के लिए १० लकडी- 
उन्नयन के: कारखाने खोले जाएगे। जगलात सम्बन्धी आकडो का अधिक अच्छी तरह सम्रह 
किया -ज़ाना आवश्यक है। क्योकि उपलब्ध आकडो से सरकारी जगल विभाग द्वारा कार्यान्वित 
कायेकर्त्े,, क; समुचित मूल्याकन नहीं हो सकता, इसलिए जंगल सम्बन्धी योजना का 
व्यूप्क विदेचन किया जाना अखश्यक है । 


&७ 


भूमि-संरक्षण 


२५ पहली पच॒वर्षीय योजना में दिए गए सुझाव के जनुसार १६५३ के अन्त में 
एक भूमि सरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका कार्ये भूमि-सरक्षण का कार्यक्रम बनाना 
और राज्य सरकारो के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर भूमि-सरक्षण का कार्यक्रम संगठित 
.करना है। तब से २२ राज्यो में भूमि-सरक्षण बोर्ड स्थापित किए जा चुके हे । अनुसंधान 
कार्य और कर्मचारी-प्रशिक्षण के लिए चार आचलिक केन्द्र खोले गए हे । दूसरी योजना 
में भूमि-सरक्षण के लिए २५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई हैँ । एक व्यापक कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया है, जिसमे ३० लाख एकड़ से अधिक भूमि में भूमि-सरक्षण का कार्ये किया 
जायगा ।इसमें विभिन्‍न प्रकार के क्षेत्र शामिल हे--यथा कृषिक्षेत्र, नदी पारवं क्षेत्र, 
खड्ड वाले क्षेत्र, बेकार पडी भूमि और पहाडी क्षेत्र । अनुसधान कार्य के लिए सर्वेक्षण करने 
का भी आयोजन किया गया है । रेगिस्तानी क्षेत्रों मे केन्द्रीय सरकार स्वय भूमि-सरक्षण का 
कार्य कर रही हैँ । भूमि सरक्षण कार्यक्रमों को चलाने में किसानो की सहायता प्राप्त करना 
आवद्यक है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाकायं के क्षेत्रों मे भूमि-सरक्षण कार्य को 
काफी महत्व॑ दिया जाना चाहिए । ग्रामीण व्यक्तियों को भूमि सरक्षण के लाभ बताने 
और उसके साध्चारण व आसान तरीको के अधिक से अ्रधिक प्रदर्शन किए जाने चाहिए । 
ग्रामीण समुदायों के सहयोग से भूमि सरक्षण का कार्य शीक्रतापुवंक और कम खचं से किया 


जा सकता है । 
अझनसनन्‍्धात 


२६. हाल के वर्षों में ग्राम-विकास कार्यो- से सम्बन्धित अनुभवों से प्रता चलता हैं 
“कि क्ृषि के सम्बन्ध में विस्तार कार्यों को सफल बनाने के लिए नए अनुसन्धान आवश्यक हे। 


दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सचालित अनुसन्धानशालाओ 
में कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाएगा, ताकि विस्तार कार्यों के परिचालन' 
मे जो समस्याएं सामने आए, उनका समुचित समाधान किया जा सके । विशेषतया सूखी 
खेती, भूमि सरक्षण, भूमि की देख-रेख और उसका उपयोग, कुछ विशिष्ट चुनी हुई फसलो 
के विकास, दोनसस्‍्लीकृत पौधों का उपयोग, फसली कीडो और बीमारियों की रोकथाम तथा 
उर्व॑ंक और खाद के प्रयोग के सम्बन्ध मे अनुसन्धान किया जाएगा । जंगलात, 
मछली उद्योग, पशु व मुर्गी-पालन, भेड व ऊन विकास और पशुओ के उत्तम पोषण 
के लिए चारा व पोषक खाद्य के सम्बन्ध में भी अनुसधान करने का कार्यक्रम 
बनाया गया हैं। देश भर में होने वाले अनुसन्धान कार्यों मे समन्वय किया जाएगा और 
यह भी प्रयत्न किया जाएगा कि एके राज्य के अनुसन्धान कार्य से अन्य राज्य भी 
अधिकाधिक लाभ उठाएं और खोज होने के पदरचांत उसे प्रयुक्त करने में कम से कंम 
समय लें । एक विशेषज्ञ समिति नें हाल ही में भोरतीय और अमेरिकन कृषि कालेंजीं 
तथा अनुसन्धान सस्थाओं के संगठन और कार्यक्रम के” सम्बन्ध में तुलनात्मक 
क्ुष्ययुव किया, और उसने कई सिफारिशे की जिन पर विचोरें किया जा रहा है। दूसरी योजना 


&॥ 


श्र 


काल में जो नई संस्थाएं खोली जाएंगी उनमें एक राष्ट्रीय दुग्ध अनुसन्धान संस्था है । क्ृषि- 
धर्थ ब्यवस्था सम्बधी अनुसन्धास, जिसका प्रारम्भ हाल द्वी में किया जा चुका है, और 
भी बिकसित किया जाएगा । 


प्रशिक्षित कर्मचारी बर्ग 


२७ पहली योजना के कार्यक्रमों को चलाने मे एक बडी कठिनाई योग्य व शिक्षित 
कर्मचारियों की रही है। विकास के और भी अधिकः विस्तृत कार्यक्रमों को ढेखते हुए शिक्षित 
कर्मचारियो की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है । इसलिए दूसरी योजना में 
शिक्षित कर्मंचारियो की कमी दूर कहने के, लिए विशेष प्रबन्धन किया गा है । कृषि 
कार्यो के लिए लगभग ४,४०० कैषि स्नातंकीँ कौ आवश्यकता है । चार मए कालेज 
खोलने और वर्तमान कालेजो के विस्तार की व्यवस्था की गई है । पहली योजना काल 
में ग्रामसेवकी के प्रशिक्षण के: लिएं जो केन्द्र व सस्थाएं खोली जा चुकी हे, 
इनका दूसरी कोजना काल में विस्तार किया जाएगा। पशु-चिकित्सा के लिए 
प्रश्षक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहली योजना में कई अल्पकालीन 
उपायो का निर्देश किया गया था, यथा सस्थाओ मे दो पारी में शिक्षण और कालेजों 
में अल्प-कालीन पाद्यक्रम जारी करना । यह कार्यक्रम दूसरी योजना काल मे भो 
जारी रखा जाएगा जिसमे लगभग ५,००० पशु चिकित्सा स्तातको की आवश्यकता 
होगी । नए पद्मु चिकित्सा अस्पताल खोलने और कुछ पुराने कालेजो के विकास कौ भी 
व्यवस्था की गई है । देश में विभिन्‍न क्षेत्रों के कुछ कालेजो में कृषि, पशु-चिकित्सा और 
पशुपालन के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था केरने के लिए सहायता दी जाएगी। 


२८ फारेस्द “कालेज, देहरादून तथा रीजनल फारेस्ट कालेज, कोयम्बट्र में जगल 
अफसरों और रेंजरो के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा दी गयी हैँ । उच्च अधिकारियों को 
सहकारिता को शिक्षा देते के लिए एक कालेज पूना से खोला जा चुका है । बीच के वर्ग के 
सहकारी कभेचारियो को पाच प्रादेशिक केन्द्रो मे प्रशिक्षण दिया ज़ाएगा तथा नीचे के कर्मचारियों 
के त्रिए राज्य सरकारे प्रशिक्षण केन्द्र बना रही हे । केन्द्रीय भूमि-सरक्षण मण्डल ने जो अकु- 
सन्धान तथा प्रदर्शन केद्ध खोले हे उनमे राज्य सरकारो के कर्मचारियो को भूमि-सरक्षण की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया ग़्द्या है। मछली उद्योग के क्षेत्रो के प्रबन्ध तथा विकास और 
मछली पकड़ने के ,अआधुनिक तरीकों की शिक्षा मडपम, बम्बई तथा कलकत्ता के अनुसन्धान 
केद्धो में देने' की व्यवस्था की जा रही है । 


#घॉरि? 
नि 


नवां अध्याय 


सिंचाई ओर बिजली 
पहली पचवर्षीय योजना मे सिंचाई और बिजली के कार्यक्रम एक दीघेकालीन मोजना 
के पहले भाग के रूप में आरम्भ किए गए थे । उपलब्ध सामग्री की जाँच करने के बाद, 


१५ वर्षों की अवधि में विकास के जो लक्ष्य प्राप्त करने हें, उन्हें निर्धारित किया गया 


था। ऐसा करते हुए मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के जल-साधनों का यथासम्भव अधिक 
से अधिक उपयोग किया जाए। 


२ सिंचाई और बिजली की योजनाओ का निर्धारण करते समय विभिन्‍न प्र।विधिक 
एवं आथिक बातो के अतिरिक्त, दो सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखना होगा। पहला 
तो यह कि बडी और मध्यम आकार की योजनाओ में सतुलन रहना चाहिए । सिंचाई और 
जल-विद्युत की बडी योजनाओं के पूरा होने में कई साल लगते हे और सामान्यतया काफी 
समय बाद ही उनके पूरे लाभ प्राप्त होते हे । किस्तु मध्यम आकार की मोजनाओ के 
परिणाम जल्दी ही निकल आते हे और उनसे होने वाले लाभो में एक प्रकार की निरन्तरता 
बनी रहती है । पहली योजना के आरम्भ में कई बडी योजनाएं पहले से ही चल रही 
थी, इसलिए नई योजनाए बनाने की सम्भावनाएं अत्यन्त सीमित थीं । पहली योजना की 
अवधि में आरम्भ की गई विभिन्‍न बहुद्देशीय और अन्य विशाल योजनाओं को भागे बढाने 
के अतिरिक्त, दूसरी योजना में मध्यम आकार की योजनाओं को विशेषता दी गई है । 
सिंचाई और बिजलः के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाते हुए दूसरा सिद्धान्त यह है 
कि यथासम्भव देश्व के समस्त प्रदेशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी 
योजना के लिए योजनाएं निश्चित करते समय इस ध्येय का अनुसरण किया गया हू । 
इस अध्याय के अन्त में दिए गए विवरण पत्र से भी यही बात प्रकट होती हैं । इसमें बताया 
गया हैँ कि दूसरी योजना की अवधि में कितने अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी और प्रत्येक 
राज्य में कितनी अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता सस्थापित की जाएगी । इस अवधि में सिंचाई 
और बिजली पर कुल ६०० करोड रुपया व्यय किया जाएगा जब कि पहली योजना में 
६६१ करोड़ रुपए के ख़र्च की व्यवस्था की गई थी । 
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३. पहली योजना के आरंम्भ में, समस्त साधतों द्वारा कुल ५ करोड एकड़ 
क्षेत्र की सिंचाई होती थी। इसमें से १ करोड़ ८० लाख एकड ज़मीन की सिंचाई 
सरकारी महरो से, २० लाख एुकड की तिजी नहरो से, १ करोड ३० लाख 
एकड की कुंओं से, ६० लोख एकड़ की तालाबो से और 5८० लाख एकड़ की 
सिंचाई अन्य साधनों से होती थो। केवल लगभग २ करोड ५० लाख एकड क्षेत्र ऐसा 
था जिसकी बडी और मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओ से सुरक्षित रूप में सिंचाई होती 
थी । लगभग ११५ बर्ष की अवधि में प्राप्तव्य लक्ष्य यह निदिचत किया गया था कि कम वर्षा 
के सालो में भी सिंचाई की योजनाओ द्वारा इससे दुगुने क्षेत्र की सिंचाई की जा सके । 
पहली योजना की प्रगति और दूसरी योजना में चालू किए जाने वाले कार्यक्रमों से यह 
आझ्या बधती है कि यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा । 


४. पहली योजना की अवधि में बडी और मध्यम आकार की योजनाओ से ७० लाख 
एकड़ की स्रिचाई होने लगेगी । दूसरी योजना में यह क्षेत्र बढ़कर १ करोड़ २० लाख एकड़ 
हो जाने की भाशा है। इसमें से €० लाख एकड की सिंचाई पहली योजना में आरम्भ 
की गई योजनाओं से होगी और ३० लाख एकड़ की सिंचाई दूसरी योजना में सम्मिलित नई 
योजनाओं से होगी । अन्त मे इन नई योजनाओ से १ करोड़ ५० लाख एकड क्षेत्र की सिंचाई 
होगी । पहली योजना के कार्यों की भाति, दूसरी योजना मे सम्मिलित नए कार्यों 
के अधिकांश लाभ तीसरी योजना की अवधि में ही प्राप्त होगे । इस अवधि में पहले 
की योजनाओं से होते वाली सिंचाई के अतिरिक्त लाभो के परिणाम स्वरूप १ करोड़ २० 
लाख एकड़ और अधिक क्षेत्र की सिंचाई होगी । इन आकड़ों से सिंचाई के विकास के 
प्रयत्तो एवं परिणामों की निरन्तरता का पता चलता है। 


५. सिंचाई की १८८ नई योजनाओं से से १३६ पर १ करोड़ रुपये से कम व्यय 
होगा, ३४ पर १ करोड़ से ५ करोड़ रुपये तक व्यय होगा, ८ पर ५ करोड से 
१० करोड़ रुपये तक व्यय होगा, £ पर १० करोड़ से ३० करोड़ रुपये तक व्यय 
होगा, और केवल एक पर ३० करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा। इस प्रकार बडी बहु- 
ददेशीय योजनाओं को, जो पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी, संतुलित करने के 
लिए दूसरी योजना में सिंचाई की जो नई योजनाएं आरम्भ की जाएगी उनमे से अवि- 


काश मध्यम या छोटे आकार की हे और उनके लाभ आरम्भ से ही मिलने 
सगेंगे। 


६. कुएं, तालाव और सिंचाई की छोटी-मोटी नहरे आदि छोटे कार्यों 
का सिंचाई के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भाग है। १६५० में देश में जितने क्षेत्र 
की सिंचाई होती थी उसके आधे की सिंचाई छोट-मोट कार्यो से होती थी | पहली योजना 
में १ करोड़ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई छोटे-मोदे सिंचाई कार्यो से होने लगेगी । दूसरी योजना 
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की व्यवस्था के अनुसार सिंचाई के इन छोटे-मोट कार्यों से ९० लाख एकड़ क्षेत्र की सिचाई 
हो सकेसी । 


७. अपर बताए गए विज्ञाल कार्यक्रमों के लिए वित्त प्राप्त करने की कठिन समस्या 
उत्पस्न होती है। उन पर जो जागत लगेगी वह पहलौ योजनाओं की जक्लागल से 
बहुत अधिक है । मरम्मत भादि एबं सचालन को लागते अब बहुत अधिक बढ गई हे । इन 
समस्थाओं पर विचार करते हुए दो सिद्धास्तो पर जोर देना होगा। पहला तो यह कि 
जिन क्षेत्रों को सिंचाई की, विशेषत' नहर और नलकूपो से स्थाई की सुविधाएं प्राप्त हे, 
उन्हे इस योजना कौ लागत का कुछ अश्य देना चाहिए । सुरक्षित रूप से सिंचाई 
होने के कारण ज़मीन की कीमल बढ जाती है और इसलिए यह उचित ही है कि इस बढी 
हुई कीमत का कुछ भाग आगामी विकास की वित्त व्यवस्था के निमित्त समाज॑ को मिले। 
दूसरा सिद्धान्त यह है कि सिचाई की दरे व्यावसाथिक आधार पर निश्चित की जाए | कई 
राज्यो की दरे वर्षों' पहले नियत की गई थी और सम्भवत उनमे इस बात का पूरा ध्यान 
नही रक्‍्खा गया कि तबसे फसलो के मूल्य मे वृद्धि हुई हे । 


बिजली 


८. बिजली के साधनो की वृद्धि औद्योगिक विकास के मुख्य आधारो में ,स्ले .छुक 
है । यह ठीक ही है कि बिजली की स़पत आशिक विकास की सूचक मानी जाती है ।.अभी 
कुछ साल पहले तक भारत में पानी और कोयले कै साथन होते हुये भी बिजली का उत्पादन 
बहुत मद गति से हुआ हे । पहली योजना के आरम्भ में बिजली पंदा करने वाले सयत्तरो 
की सस्थापित क्षमता कुल २३ लाख किलोवाट बिजली बनाने की थी । इसमें से लग्रभग 
आधी क्षमता बिजली देने वाली कम्पनियों की थी जो मुख्यत. बड़े बड़े झहरो में ही थी। 
सस्थापित क्षमता कौ लगभग एक चौथाई सावंजनिक क्षेत्र मे थी और शेष औद्यौगिक 
सस्थाओं मे थी, जो स्वय अपनी बिजली तेयार करती थी। 


९. बिजली के विकाञ्न के लिये, दीर्घधालीन योजना बनाना सिचाई की अपेक्षा 
भी अधिक आवश्यक है । विकसित होने वाली अर्थ नीति मे, बिजली की जितनी आव- 
इयकता समझी जाती है प्राव उससे भी कही अबिक उसकी आवश्यकला होती हे । भारत 
में ऐस हो चुका है। पहली योजना के आरुभ मे, जबकि सिचाई पर अधिक ज़ोर देना 
जरूरी था, यह समझा' गया था कि १५ बर्ष मे बिजली की सस्थापित क्षमता में ७० कल्लाख 
किलोवा्ट कौ चूद्धि हो जानी चाहिये | अब ऐसी जाला हे कि सस्थापित क्षमता का यह 
लक्ष्य काफी पहले ही प्राप्त हो जाएगा। नई प्रगति से स्थिति इस प्रकार बदल सकती है कि 
जिसकी विस्तार से अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । आणविक शक्ति के सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय आरम्भिक कार्स़ किए जा चुके हें। 


१०. पहली योजना में बिजली की संस्थापित क्षमता ११ लसख किलोबाट से 
ढूकर ३४ लाख किलोचाट हो गई है । इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भाग ६ लाख से 
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बढ़कर १४ लाख किलोवाट हो गया है । इसके अतिरिक्त लगभग दो लाख किलोवाट के 
बिजलीघर करीब तेयार हो चुके हे और ये १६९५६ के अन्त से पहले ही चालू हो जाएगे। 
पहली योजना की अवधि मे बिजली की. प्रति व्यक्ति खपत १४ से बढ कर २४५ एकक हो 
गई है । ११ वोल्ट और इससे अधिक की बिजली की लगभग १६,००० मील लम्बी 
लाइनें ज़मीन के ऊपर और नीचे डल चुकी हे । इस प्रकार पहली योजना के आरम्भ में 
बिजली की जितनी लाइने थी उनका विस्तार “अब दुगुने से भी अधिक हो गया हे । 
१९६५१ के आरम्भ मे केवल ३,६८७ शहरों और कस्बो में ही बिजली थी परन्तु पहली 
योजना के अन्त तक ६,५०० दहरो और गावों मे बिजली पहुच जाएगी । 


औदफे 


११. यह अनुमान लगाया गया है कि अगले दस वर्षो में बिजली की सस्थापित क्षमता 
प्रतिवर्ष २० प्रतिशत बढानी होगी । इसका अर्थ है कि १६६६ के लिए १ करोड ४६० 
लाख किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए । इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते 
हुए ही दूसरी योजना के अन्त तक बिजली की सस्थापित क्षमता बढ़ाकर ६८ लाख 
किलोवाट कर देने के कार्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। १६४५-५६ से १६६०-६१ 
के बीच होने वाली ३४ लाख किलोवाट की वृद्धि मे से २९ लाख किलोवाट सार्वजनिक 
क्षेत्र से, २ लाख किलोवाठ बिजली देने वालो कम्पनियों से, और ३ लाख किलोबाद 
औद्योगिक सस्थाओ से मिलेगी । ये सस्थाएं अपनी बिजली स्वय पैदा करती हे। सावंजनिक 
क्षेत्र में जल से बिजली २१ लाख अतिरिक्त किलोवाट और ताप शक्ति से ८ लाख 
अतिरिक्त किलोवाट तैयार होगी । दूसरी योजना मे कुल मिलाकर बिजली' पेदा करने की 
४२ योजनाएं (नई योजनाएं और वतंमान बिजली केन्‍्द्रो का विस्तार) चालू को जाएगी। 
इनमें २३ जल-विद्युत और १६ वाष्प-विद्युत के केन्द्र सम्मिलित होमे। अगले ५ वर्षो में 
बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत २५ से बढकर ५० एकक हो जाने की आशा हू । ज्ञमीन के 
ऊपर और नीचे ११ बोल्ट और उससे अधिक की ३५,०००मील लम्बी लाइने बन जाने पर 
सम्प्रेषण की लाइनें लूूगभग दुगुनी हो जाएगी । पहली योजना से पूर्व, विद्युतशक्ति- 
उत्पादन ६ अरब ६० करोड़ किलोवाट घटे था। आशा है कि यह १६५५-५६ मे बढ़कर 
११ अरब किलोवाट घढे और दूसरी योजना की समाप्ति पर २२ अरब किलोवाद घदे हो 
जाएगा । 


१२. बिजली की खपत में वृद्धि और औद्योगिक विकास इंन दोनो का घनिष्ड 
सम्बन्ध है । १६५० में सावंजनिक-उपयोग बिजली केन्द्रों से ब्रिजली को औद्योगिक क्षेत्रों 
में खपत २ अरब ६० करोड़ किलोवाट घट थी । १६५५ में यह बढ़कर ४ अरब ६० 
करोड़ किलोवाद घढे हो गई । १६६० में यह अनुमानतः ११ अरब ५० करोड़ किलोवाट 
घदे हो जाएगी । १६५० मे सावंजनिक-उपयोग बिजली केन्द्रों से उद्योगो में बिजली की 
१३ प्रतिशत खपत होती थी, जो १६५५ में बढ़कर ६६ प्रतिशत हो गई और १६ ६० मे 
यह खपत बढ़कर ७२ प्रतिशत हो जाने की आज्ञा है। 


१३. .विकेल्ट्ित आधार पर उद्योग के विकास के लिए और कृषि के लिए भूगर्भ 
जलू-साधतो का लगातार प्रयोग करते के लिए छोटे-छोदे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रो में 
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बिजली पहुंचाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। पहली योजना कै अन्त तैंक २०,००० से 
अधिक .की आबादी वाले रूगभग &€५ प्रतिशत कस्बों में बिजली पहुच जाएगी । 
दूसरी योजना का लक्ष्य ५ हजार से २० हज़ार तक की आबादी के उन छो;-छोटे 
कस्बों में जो आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केन्द्र हे, बिजली पहुचाना है । इस 
प्रकार कें लगभग ४ हज़ार छोटे-छोटे कस्बे है जिनमें से अब तक केवल ४० प्रतिशत में 
बिजली पहुंचाई गई है । दूसरी योजना कील में इनमें से ८० से £० प्रतिशत कस्बो में बिजली 
पहुचाने की आशा है। ५ हज़ार से कंम आबादी वाले गावों में बड़े पैमाने पर बिजली 
पहुचाना एक बड़ी कठिन समस्या है। सारे देश में ऐसे ५ लाख से भी अधिक गाव हे । 
उनमे बहुत से याव बिजली के विकसित साधनों से बहुत दूर हे । विश्ञाल क्षेत्रों के लिये 
विभिन्‍न ग्रिड श्र खलाए तेयार हो जाने पर बिजली की लाइनों के पास पड़ने वाले बहुत 
से गावी को बिजली दी जाएगी । दूसरी योजना-काल में अभी जिन कस्बो को बिजली 
मिल रही है उनके अतिरिक्त, ७,५०० कस्बो और गावो को बिजली और मिलेगी। 
नीचे दी गई तालिका में बताया गया हे कि दूसरी योजना के अन्त तक कितनी आबादी 
के कितने कस्बो और गावो को बिजली पहुचाई जाएगी .-- 


आबादी १६५१ की जनगणना माच १६४४तंक माच१६६१तक 
के अनुसार बस्तियो बिजली पाने. बिजली पाने 
की सख्या वाली बस्तियों. वाली बस्तियों 

की सख्या की संख्या 


१ लाख से ऊपर ७३ ७३ ७३ 
१ लाख से ५० हजार तक १११ १११ १११. 
४० हज़्वर से २० हजार तक ४०१ ३६६ ४०० 
२० हज़ार से १० हज़ार तक ८५६ ४० ८१६ 
१० हज़ार से ५ हज़ार तक ३,१०१ १,००० २,६०० 
५ हज़ार से कम ५,५६,५६५ ४,५०० १०,००० 
कुल योग ४,९९१, १०७ ६,५०० १४,००० 


१४. ग्रामीण योजनाओ को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रीय बिस्तार 
और सामुदायिक योजनाओ तथा अव्य क्षेत्रों मे जनता द्वारा बहुत अधिक सहकारी भ्रवत्न 
किए जाने की आवश्यकता है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो मे बिजली की एकीकृत प्रणालिया 
चालू हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रो मे कम दरो पर बिजली पहुचाना सम्भव हो जाना 
चाहिये । 

बादू-नियन्त्रण 


१४. बहुत दिनों तक बाढ़-नियन्त्रण को सिंचाई-व्यवस्था के एक सहायक अग 
के रूप में ही समझा गया । १९५४-५४ की बाढ़ों के कारण 'बाढं-नियन्त्रण के उपायो को 
- सिंचाई की योजनाओं'में एक विशेष स्थान प्राप्त ही गया हैं। गंगा और ब्रह्म॑पुत्र तथा उत्तर 
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पदिचमी और मध्य देश की नदियों कौ बाढों को रौकने की योजनाए बनाने के लिये नदौ 
आयोग स्थापित किए जा चुके है। केन्द्रीय जल और विद्युत्‌ आयोग के बाढ-नियत्रण विभाग 
द्वारा बाढ-नियत्रण कार्यक्रम एकीकृत किए जाते हे और कनद्रीय बाढ-नियत्रण बोर्ड उनके 
सबन्ध मे नीति मिर्घारित करता है । दूसरी योजना में तटबध, पुष्ते आदि बनाने की ऐसी 
बोजनाओ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो जल्दी ही पूरी हो सकती हे । तटबध और 
महरो के सुधार आदि की एंसी योजनाबोी को भी आरम्भ किया जाएगा जो भअगले 
५ से १० वर्षो में शुरू की जा सकती है । नदियों और सहायक नदियों पर जलाशय 
आदि बनाने के दीघंकालीन उपाय अभी बाद के लिए छोड दिए गए हें । 
खर्वेक्षण, जाँच-पड़ताल ओर शोध 

१६. अगली योजना में भी देश की समस्त मुख्य नदियों के प्रवाह एवं जलराशि 
आदि क बारे में विस्तार से जाच-पड़ताल करने का कार्य जारी रहेगा। दूसरी योजना 
में सम्मिलित सिंचाई और बिजली की कई योजनाओ क बारे में अभी विस्तार से 
जांच-पड़ताल करनी बाकी है । इन योजनाओ के बारे में तभी अन्तिम निर्णय किए 
जा सकते हैँ जबकि उनके बारे में पूरी जांच-पड़ताल हो जाए और उनके प्राविधिक 
तथा आथिक पहलू स्पष्ट हो जाए। इस आवश्यक काये में प्रगति करने के लिए 
विभिन्‍न राज्यों एवं केन्द्र की योजनाओ में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की गई है । 
दूसरी योजना में राष्ट्रीय आधार पर बिजली के भार का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया 
जाएगा । सिंचाई के कार्यक्रमों मे सिंचाई इजीनियरी की विभिन्‍न मूल समस्याओ के 
बारे मे ग्योध करने की योजनाएं भी शामिल हे। बिजली उत्पादन का जो विस्तृत 
कार्यक्रम बनाया गया है उसे ध्यान मे रखते हुए तथा बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग 
की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बिजली सम्बस्धी इजीनियरी के बारे मे शोध 
करने के निमित्त भी योजना में व्यवस्था की गई है। बिजली इजीनियरी की शोध 
के लिए एक संस्थान स्थापित करने का भी विचार है । 

जन-सहयोग 

१७. सिचाई और बाढ़-नियन्त्रण के कामो मे जन सहयोग प्राप्त करने की काफी 
गृजाइश है । राष्ट्रीय विकास के ऐसे बृहद्‌ क्षेत्रो मे स्वेच्छा से काम करने के व्यापक 
अवसर हे । सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण के अलावा बहुत कम सरकारी योजनाएं ऐसी 
हैँ जिनका लोगो की भलाई से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो | सज़दूरों की सहकारी 
समितियाँ गावो के लोगो की आय बढाने और उन्हे रोज़गार दिलाने का बहुत अच्छा 
साधन बन सकती हे और उन्हें बनना चाहिए। सुधार-कर लगाने से योजनाओं 
का खर्च घटाया जा सकता हैँ और इस प्रकार उपलब्व साधनों से और बडे कार्यक्रम 
शुरू किए जा सकते हें । सिंचाई की सुविधाओं का होशियारी से उपयोग करने और 
साथ ही अदल-बदल कर फसलें बोन से और अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती 
है । छोटे धन्धो मे बिजली का सुचारुरूप से उपयोग करने से कारीगरो और छोटे उद्योग 
चलाने वालों को बड़ी मदद मिलेगी और अनेक व्यक्तियों की रोक्षगार मिल सकेगा । 
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संलग्न स्ची 


दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में सिंचाई और बिजली सम्बन्धी योजना-कार्यों द्वारा 
राज्यों को मिलने बाले लाभ का विवरण 


राज्य का नामा दूसरी योजता में सीचा जाने. दूसरी योजना मे बिजली की 
वाला अतिरिक्‍त क्षेत्र सस्थापित-क्षमता में होने वाली 
(००० एकडो में) वृद्धि (किलोबाटो में) 
जञन्ध्य २€० १,४०,३०० 
आसाम* छोटी छोटी योजनाओ से २१,५०० 
सिचाई होगी 
बिहार २,१४० २०५,००० 
बम्बई १,००० ४,२४५,० ०० 
मध्य प्रदेश ४०० १,९३,००० 
सद्रास १४० २,८७,० ०० 
उडीसा १,६०० २,४७,५०० 
पत्राब १,७०० प्,४ ५,००० 
उत्तर प्रदेश १,३१० ३,०२,००० 
पब्चिम बगाल १,२७० २,४१,५० ० 
हेदराबाद ६१० ७४,००० 
जम्मू और कारश्मीर १२० ११,००० 
सध्य भारत ३०० , २६,००० 
मेसूर २०० ४७,००० 
पेप्सू २४० अधिकाश बिजली निकटस्थ 
विद्युत केन्द्रों से 
राजस्थान १,१६० ७२,८०० 
सोराष्ट्ू ड७ १०,००० 
ब्विर्वाँकुर-कोचीन १४७ १,६१ ००० 
अजमेर रे १७७ 
भोपाल, श्र ' ७०० 


अिक 


[ कम्पतनियाँ, जपने बिजली घरों में जो मुख्य विस्तार करेगी वह भो शामिल है। 
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कुर्गं रे अधिकाश बिजली निकटस्थै 
विद्युत केन्द्रों से 
दिल्ली २१ सा 
हिमाचल प्रदेश २० ३,१०० 
केच्छ ३६ ६,३०० 
मणिपुर छोटी-छोटी योजनाओ से. ३४० 
सिचाई होगी 
त्रिपुरा *; ४0०० 
विध्य प्रदेश ६८ २३,००० 
पाडिचेरी ६ अधिकाँश बिजली निकटस्थ 
विद्युत-केन्द्रो से 
उत्तर-पूर्वी सीमात छोटी-छोटी योज़नाओ से १,१५० 
एजेन्सी सिचाई होगी 
योग ११,८५० ३१,२१,९६६० 


टिप्पणी---कुल योग मे वह ३ लाख अतिरिक्त किलोवाट बिजली शामिल नही है जिसका 
उत्पादन कल-का रखानो में अपने उपयोग के लिंए होगा । 
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दसवां अध्याय 


उद्योग ओर खनिज 


बड़े उद्योग पन्‍्धे 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत सरकारी क्षेत्र में कुल जितना खर्च होगा उसका 
लगभग आधा उद्योगो, खनिजो, परिवहन तथा सचार पर लगेगा । पहली पन्रवर्षीय मोजना 
में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन पर जोर दिया गया था, किन्तु दूसरी योजना 
में उद्योगो तथा खनिजो के विकास पर अधिक बल दिया जाएगा । पहली योजना में भी 
इस परिवर्तेन की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई थी--इसके अन्तगंत कृषि, सिंचाई, तथा 
बिजली के साधनो में हुए विकास के फलस्वरूप अब विस्तृत औद्योगिक विकास के लिए आधार 
तैयार हो चुका है । इस प्रगति का एक पहलू हैं औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित विनियोग का 
विस्तार। औद्योगीकरण को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय; किस वस्तु को कितना महत्व 
दिया जाए; औद्योगिक विकास की रूपरेखा कंसी हो और विस्तत सामाजिक और आर्थिक 
दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आधुनिक उद्योगो के विकास का छोटे और ग्रामोद्योगो से मेल 
कैसे बैठाया जाए---ये प्रशन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हे । 


पहली योजना में प्रगति 


२. पहली योजना मे निजी क्षेत्र के ४१ उद्योगो के लिए लक्ष्यों का और प्रस्थापित 
उत्पादन-क्षमता में बुद्धि का निर्धारण किया यया था। सरकारी क्षेत्र में भी कई नई औद्योगिक 
इकाइयों की प्रस्थापना इस योजना का अग था । पहली योजना से पहले औद्योगिक उत्पादन का 
देशनांक १०५ था जो बढ़कर १€५१ में ११७२, १६५२ में १२८.९, १६९४३ में १३५.३ 
और १६५४४ में १४६.६ हो गया । १६५५ के पहले ६ महीनों का औसत देशनाक १५९.२ 
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था। अब तक इस देशनांक का आधार वर्ष १६४६ था, किन्तु हाल में इसे बदलकर १६४१ 
कर दिया गया है और इसमे पहले की अपेक्षा कही अधिक वस्तुये शामिल कर ली गई है । 
१६५४ के पहले १०महीनो मे औद्योगिक उत्पादन का यह सशोधित सूचक अक औसतन १२५ ७ 
रहा। उत्पादन देशनाक में बढ़ोतरी जिस प्रगति का सूचक हे, उसका अन्दाजा इन आंकडों 
से लगाया जा सकता है :--- 








उद्योग इकाई वाधिक प्रस्थापित उत्पा- वास्तबिक उत्पादन 
दन-क्षमता 
१६९५१०-५१ १६५५-५६ १६५०-५१ १६५५-५६ 
(अनुमानित ) (अनुमानित ) 
५ २ डे ढं ४, ५ 


१. लोहा और इस्पात 
तैयार इस्पात (प्रमुख 


उत्पादक ) हजारटन १,०१५ १,३०० €७६ १,३०० 
२. अल्युमिनियम इनगाट टन ४,००० ७,५०० ३२,६७७ ७,५०० 
३. सीमेंट हज़ार टन ३,२८० ५,१०० २,६६२ ४,८०० 
४ रेयन रेशा लाख पौंड ४० २८१ ७.५ १६० 
५ पेट्रोलियम शोधन* हजार टन ३,२०० २,५०० 
६ कागज और गत्ता १) १२७ २२० ११४ (८० 
७. रेल साज-सज्जा 

(क) इजन सख्या १७० १७० 

(ख) सवारी गाडी के 

डिब्जे हर ष्० १,२०० ४७६ 8५०७० 

(ग) मालगाड़ी केडिब्बे ,, ६,००० १४,००० १,०९५ १२,००० 
८. कपड़ा मिल मशीनरी 
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(१) केवल दो प्रतिष्ठित उत्पादको की क्षमता 
(२) १ जनवरी, १६५४ की प्रस्थापित क्षमता 
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है. उत्पादन में हुई अधिकांश वृद्धि का एक बेड़ा अंश बकार पड़ी हुईं 
उत्पादनःक्षमता के पूरे उपयोग के कारण है । वस्त्रोद्योग, चीनी और वनस्पति तेल उद्योग 
इस के दृष्टात हूँ। प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता का उपयोग पहले से अधिक कच्चे माल 
की उपलब्धि के कारण ही हो सका । सीमेंठ, कागज़, सोडा ऐञ, कास्टिक सोडा, 
रेयन और साईकल आदि कुछ उद्योगो के उत्पादन में वृद्धि का कारण उत्पादन-क्षमता 
के पहले से अधिक उपयोग के साथ साथ उत्पादन-क्षमता में वृद्धि भी है। कुछ उद्योगो की 
बढोतरी मे जैसे हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों में घरेलू माग का अभाव, बहुत' बड़ी रुकावट 
रहा है । 

४. पहली योजना की अवधि मे, सरकारी क्षेत्र मे बहुत सी औद्योगिक योजनाएं 
पूरी की जा चूकी हे, जैसे सिन्दरी का_ रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरजन इजन 
कारखाना, भारतीय टेलीफोन कारखाना, सवारी डिब्बों का कारखाना, मंशौनी ओज़ारोे का 
कारखाना तथा पेनिसिलीन, डी डी टी, अखबारी कागज़ और सुपर-फास्फेट के कारखाने । 
लोहे तथा इस्पात उद्योग और बिजली के भारी सामान के निर्माण की उन योजनाओ की 
तैयारी में जो सरकारी क्षेत्र का अग थी, जितना समय लगने का अनुमान लगाया गया था 


उससे कहीं अधिक लगा । कक किए जर्मन है कि इसका कब रा अल क्षेत्र की योजनाओं पर कुल १०१ करोड़ 
करने की व्यवस्था रखी गयी थी, किनन्‍्त्‌ अनुमान ६० प्रतिशत भाग 
ही खर्चे हो सकेगा। निजी क्षेत्र में नयी योजनाओं, पुरानी मशीनों की बदली तथा आवु- खच | क्षेत्र में रानी मशीनों द्‌ ' आध- 


निकीकरण पर ३८३ करोड़ रुपये लगाये जाने का अनुमान था, कित्तु उसमें से कूल लगभग _ रुपये लगाये जाने का अनुमान था, किन्‍्तू उसमें से कूल लगभग 


४० करोड़ रुपये लगाये जाने--की-सममक्‍ना-हे छु। ५४ 7 


४५. पहली पंचवर्षीय योजना में यह बात मान ली गयी थी कि सरकार तो उद्योगों 
के विकास में निर्देशक और सगठक के रूप में प्रमुख भाग लेगी और निजी क्षेत्र को इसमे बहुत 
बडा योगदान देना होगा । उद्योग (विकास और नियमन ) कानून १६५१ में बह स स्थाई ढांचा 
प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार निजी क्षेत्र मे विकास होना चाहिए, केवल तभी यह 
विकास हमारी राष्ट्रीय योजना और सामाजिक नीति के उद्देश्यों के अनुकूल होगा। इस 
विधि के अधीन हर नयी इकाई के खोलने अधवा आधुनिक इकाइयो मे महत्वपूर्ण 
विस्तार करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवायें हैं । अलग-अलग उद्योगों के 
लिए विकास परिषदों की स्थापना करना भी इस विधि का एक अग है । यह विधि 
इस समय ४२ उद्योगो पर लागू होता हैँ । १० उद्योगों के लिए विकास परिषद भी 
बनाये जा चुके हे । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक साख और विनियोग 
नियम और ११ राज्यों मे राज्य वित्त नियमो की स्थापना और औद्योगिक वित्त निगम के पुन- 
ग्रेंठन से सरकार अपने उद्देश्यों के अनुकूल औद्योगिक विकास का नियन्त्रण, निर्देशन और 
पथ-प्रदर्शंव कर सकेगी । 


दूसरी योजना के लिए प्राथमिकताएं 
६! पहली योजनामें औद्योगिक क्षेत्र तथा तेजी से औद्योगिक प्रगति करने 
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व्यवस्था मे जो कमिया नज़रआई, उन्हे दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं 
तथा औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा काफ़ी हृद तक दूर कर दिया जाएगा । सब से 
अधिक खटकने वाली बात इस्पात का कम उत्पादन था । सरकारी क्षेत्र में इस्पात के 
तीन नये कारंखाने खोलकर तथा वर्तमान कारखानो के उत्पादन को बढाकर इस कमी को 
प्रा किया जा रहा है। यद्यपि इजनो, बिजली की मोटरो और द्रासफार्मरोी तथा कपडे 
सीमेंट, चीनी तथा जट के कारखानो की-मशीनों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है, फिर 
भी देश के आथिक विकास की आवश्यकताओ की पूरति के लिए बडी मशीनों का जितना 
निर्माण होगा चाहिए था, उतना नहीं हुआ। 


७ यदि औद्योगिक विकास को देश की आर्थिक प्रगति मे अपना सच्चा हिस्सा अदा 
करना है तो सरकार को इस दिशा मे अविक सक्रिय होना होगा। द्वितीय आयोजना मे सरकार 
ने औद्योगिक तथा खनिज विकास के लिए लगभग ७१० करोड रुपये की व्यवस्था की है। 
इसके अतिरिक्त २०० करोड रुपये छोटे तथा ग्रामोद्योगो के बिकास के लिए रखे गये हे। 
निजी क्षेत्र को इसमें काफी योगदान देना है, किन्तु सरकारी क्षेत्र का पूर्णत विस्तार 
होना चाहिए। इस काम के लिए सरकारी क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रबन्ध तथा प्रौद्योगिक 
कार्यकर्ताओं तथा डिज़ाइन तैयार करने वाली सस्थाओ का होना अनिवाय॑ है । आने वाले, 
१०-१४ वर्षों तक औद्योगिक विकास कार्यक्रम अनुकलित होना चाहिए ताकि उपभोग्य- 
वस्तुओ और उत्पादक-वस्तृओ के उद्योगो तथा बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयों के 
आपसी सम्बन्धो का अन्दाजा ठीक तौर पर लगाया जा सके। अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रो 
जैसे कृषि, बिजली, परिवहन और समाज-कल्याण सेवाओ का प्रभाव भी औद्योगीकरण की 
आवश्यकताओं और रफ्तार पर धीरे-वीरे बढता जाएगा। सारे देश और इसके विभिन्‍न क्षेत्रों 
के लिए सन्तुलित अथे-व्यवस्था की' स्थापना के लिए यह आवश्यक हैँ कि नये उद्योगो की 
स्थापना का स्थान सोच-समझ कर बनाई गयी एक नीति के अनुसार नियत किया जाए, भले 
ही ये उद्योग सरकारी क्षेत्र मे हो अथवा निजी क्षेत्र में । अत ज्यो-ज्यों हमारा देश गहन 
औद्योगीकरण को तरफ बढ रहा है, भविष्य के लिए एक प्रगतिशील और सक्रिय औद्योगिक 
नीति का निर्धारण हमारी राष्ट्रीय आथिक नीति का केन्द्रीय तत्व बनता जा रहा है। इस 
चोज़ पर प्रथम अध्याय में पहले ही विचार किया जा चुका हूँ । इसी पृष्ठ-भूमि को, 
ध्यान रखते हुए दूसरी योजना की औद्योगिक प्राथमिकताओ, उद्योगो और खतिजों के लिए 
बनाये गये विकास कार्यक्रमों और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान को दिये गये! 
महत्वपूर्ण स्थान प्र दृष्टिपात करना चाहिए । 


८. दूसरी योजना मे औद्योगिक-उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्थ- 
मिकताए रखी गयी है .- 


(१) लोहे तथा इस्पात का उत्पादन, मशीनों का निर्माण, इंजीनियरिंग के भारी 
यन्‍्त्रो का निर्माण तथा भारी रसायनों (जिसमे ' नाइट्रोजन युक्त रासायनिक 
खाद भी घामिल हे) का विकास; 
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$ & सीमेंट हू ६ विकासात्मक 
(२) सीमेंट तथा फास्फैट युक्त रासायनिक खादो जैसी त्मक तथा उंत्पादके 
सामग्री के उत्पादन का विस्तार; 


(३) जूट, कपास तथा चीनी आदि के पहले से स्थापित राष्ट्रीय उद्योगों में आधु- 


निक किस्म की मशीने लगाना तथा जीर्ण मशीनो के स्थान पर नयी मशीने 
लगाना ; * 


(४) जिन वतंमान उद्योगो का उत्पादन, उत्पादन-शक्ति के बराबर नहीं हो रड्ञ 
है, उसका उत्पादन बढाकर पूर्ण उत्पादन-शक्ति तक लाना, और 


(५) उपभोग्य वस्तुओ की उत्पादन-शक्ति का विस्तार । 


जहाँ तक ऊपर (४) और (५) में वर्णित उद्योगों का सम्बन्ध है, छोटे तथा 
ग्रामोद्योगो के उत्पादन कार्यक्रमों के लिए सहायता देने की आवश्यकता तथा उनसे 
सम्बद्ध बडे तथा छोटे कारखानो के उत्पादन के सामान्य कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर 
पूरी तरह ध्यान देना आवश्यक है। 


की 


९ अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की रफ्तार काफी हद तक लोहा और इस्पात के 
उत्पादन पर निभर है । भारत अन्य देशो की निस्बत और कम लागत पर लोहा और 
इस्पात तैयार करने की स्थिति मे है। भारी इजीनियरिंग यन्त्रो और मशण्गीनो के उद्योग 
तो लोहा और इस्पात उद्योग से ही निकलते हे---और ये उद्योग बड़े पमाने पर औद्योगी- 
करण की नीव है। ऐसी आशा है कि तीसरी पचवर्षीय योजना के दौरान मे भारत, देश के 
विभिन्‍न उद्योगो के लिए आवश्यक मश्ीने अपने ही कारखानो में तैयार करने के साथ-साथ 
इस्पात के निर्माण में काम आनेवाला आवश्यक सामान जेसे कोयले' की भट॒टी, व्लास्ट 
फर्नेंस और इस्पात पिघलाने की भट्टी और बिजली पैदा करने वाले कारखानों के लिए 
मशीनें आदि भी स्वय बनाने लगेगा। भारी मशीनों के निर्माण की दशा में भी अभी हमे 
बहुत कुछ करना है । इससे देश के उद्योगो के लिए मशीनों आदि का निर्माण देश ही में 
हो सकेगा । इस्पात और अल्यूमीनियम के उत्पादन में वृद्धि करने का काम तो हाथ मे 
लिया ही जा चुका हे, साथ ही मशीनों की निर्माण सम्बन्धी एक योजना भी चालू की 
जाएगी जिसके अन्तगंत लौह और अलौह धातु मिश्रण, औज्ञारों के लिए इस्पात और पक्की 
चमक वाला (स्टेनलेस) इस्पात और विशिष्ट ढलाई व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाएगा । 
विकास के समूचे कार्यक्रम में ढलाई के भारी कारखानो, लोहा पिघलाने और वस्तुएँ बनाने 
वाले कारखानो, पुरज्ञ काटने वाले कारखानो और विभिन्‍न प्रकार की मशोनों के 
ओज़ारो को बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। मशीनी औज़ञार उद्योग के विकास से सम्बन्धित 
भ्रदनो पर विचार करने के लिए हाल ही में विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति की गयी है । 
मंशीनों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक उत्पादन सुविधाओं के अतिरिक्त 
मजीनों के दिज्ञाइन तैयार करने के लिए आवश्यक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए 
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कार्यकर्त्ताओं का होना जरूरी है। नौचे स्तर परे कौम करनेवाले कर्मचारियों कौ ज्ञादी 
कारीगरी वाले काम करके अनूभव प्राप्त करने का मौक। दिया जाना चाहिए । भारी 
मशीने बनाने वाले उद्योगो के लिए एक ऐसा एकसूत्री विकास कार्यक्रम तैयार किया जा 
रहा है जिसमे कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी स्थान दिया जाएगा । 


१० ऊपर लिखी गई अस्य प्राथमिकताओ के सम्बन्ध मे भी कुछ शब्द कहना 
ठीक होगा । नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के फलस्वरूप कृषि की फसलो की पैदाइश 
और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी । सल्‍्फर जैसे मूल रसायन की कई उद्योगों में 
आवश्यकता पडती है । विकास के साथ साथ इमारते भी बढ जाती है, इसलिए सीमेट की माँग 
में बढोतरी होना अनिवाय है । जूट और सूती बस्त्रोद्योग में जो देश के पुराने उद्योगों मे से 
हैं, आधुनिकीकरण और अधिक मशोनो की अत्यधिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में असफल 
होने पर हमारी विदेशी विनिमय की प्राप्ति मे कमी हो जाने की सम्भावना है। पहली 
योजना के आरम्भ में जिन-जिन उद्योगों में उत्पादन शक्ति बेकार पडी हुई थी, अब उसका 
उपयोग होने लगा है | कुछ उपभोग्ब-वस्तुओ के उद्योगों मे और हल्के इजोनिर्यारिंग उद्योगों 
में अभी कुछ बेकार उत्पादन-शक्ति बचो हुई है। इन उद्योगो के लिए कार्यक्रम बनाते समय 
दो चौज़ो को स्थान देने को भरसक कोशिश को जाएगो--विकेन्द्रीकरण और अधिक 
श्रम-भरपूर विधियाँ। इस पहलू पर छोटे और ग्रामोद्योगो के अध्याय मे विस्तार पूर्वक विचार 
किया गया है । 


सरकारी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 


११. दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र मो १०-१० लाख टन इस्पात को उत्पादन- 
शक्ति के तीन कारखान खोले जाएँगे । इसके अतिरिक्त इनमे एक कारखाने में ३,२५०,००० 
टन ढला हुआ बोहा भी तेयार किया जाएगा । रुूड़केला (उड़ीसा) के कारखाने मे 
७,२०,००० टन इस्पात की वस्तुओ का उत्पादन होने की आशा है । इस कारखाने का 
डिज़ाइन एल० डी० प्रणाली से कार्य करने के उपयुक्त बनाया जा रहा है । इसमे ऐसी 
मशीने लगी होंगी, जिनके द्वारा कोयले की भट्टी की गैसो तथा कोलतार से रसायनों के 
उत्पादन प्राप्त हो सकेंगे | कोयले की भट्टी की गेसों से मिलने वाली उदजन 
(हाइड्रोजन) तथा तरल वायु यन्त्र से मिलने वालो नत्रजन (नाइट्रोजन) का उपयोग मामूली 
लागत से “नाइट्रोलाइमस्टोड फर्दिलाइजर' बनान में किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के 
भिलाई स्थान पर स्थापित किए जाने वाले दूसरे कारखाने से बिक्री के लायक ७५०.००० 
टन इस्पात की भारी तथा दरमियानी किस्म की वस्तुओ का उत्पादन होगा । इसमें, “री 
रोलिगु” उद्योग के लिए १,४०,००० टन इस्पात के छोटे .डड़ें श्रो तैयार -किए जाएंगे । 
दुर्गापर (पश्च्रिमी बगाल) में स्थापित किया जाने वाला कारखाना प्रतिवर्ष ७५०,००० 
टन इस्पात को हल्की तथा दरमिंयाती किस्म की बस्तुएँ और इडे तैयार करेगा। मैसूर के 


छोटे और इस्पात कारखाने का उत्पादन १००,००० दस तक बढ़ा दिया जाएगा, ॥; 


(४. 


दूसरी यौजना के अन्त तक॑ सरकारी क्षेत्र के कारखानों सै १० लो टर्न तैबार इस्पात को 
उत्पादन होने लगेगा। 


१२ इजीनिर्यारिंग के भारी कारखाने स्थापित करने के कार्यक्रम में चित्तरजन 
इजन कारखाने में ही एक भारी इस्पात की फाउण्ड्री रेलों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करेगी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के तत्वावधान में भारी फाउड़ियाँ 
तथा 'फोर्ज' और 'स्ट्रक्चरल' कारखाने स्थापित किए जाएँगे। बिजली के भारो सामान 
के निर्माण के लिए एक प्रमुख ब्रिटिश कम्पनी से करार हो गया है और योजना-कार्य सम्बन्धो 
रिपोर्ट १९५६ के समाप्त होने से पहले ही तैयार ही जाएगी । इस योजना-कार्य के पूरे होने में 
करीब ७ या ८ वर्ष लगेगे और इस पर कुल लगभग २५ करोड़ रुपये खचं होगा। भारो 
द्रास्फामरो, औद्योगिक मोटरो, ट्रेन्‍्शन मोटरों तथा स्विच ग्रियरों का उत्पादन तो दूसरो 
योजना की समाप्ति से पहले ही आरम्भ हो जाएगा, किन्तु हाइड्रोलिक टरबाइनतो तथा डीज़ल 
सेटो के जेनरेटरो जैसों मशोनों का निर्माण तोसरों योजना के भआरम्भिक वर्षों में शुरू 
होगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड मे इस समय 5॥ इंच केचद्ध वाले तेज गति 
वाले खराद बनते हे, किन्तु अब इसका उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा और इसमें अपेक्षाकृत 
बड़े खराद तथा मिलिग और ड्रिलिंग मशोने आदि बनने लगेगी । बंगलौर स्थित बिजली के 
सरकारी कारखाने का विस्तार किया जाएगा । वित्तरजन इजन कारखाने को भो बढाया 
जाएगा, ताकि उसमे प्रति वषष २०० इजन तैयार होने लगे। हिन्दुस्तान जहाजी कारखाने 
का भी विस्तार किया जाएगा और विशाखापत्तनम मे जहाज बनाने की रफ्तार तेज कर 
दो जाएगी । विशाखापत्तनम मे एक सूखा जहाज घाट बनाने के अतिरिक्त एक अन्य जहाजी 
कारखाना बनाने का काम भी हाथ में लिया जाएगा । बिना जीड के सवारी डिब्बे बनाने का 
कारखाना, जिसका काम अक्तूबर १९६५५ में आरम्भ हुआ था, पूरा किया जाएगा और १६५५ 
में इसमे प्रति वर्ष ३५० सवारी डिब्बे बनने लगेंगे । इसके अतिरिक्त, रेल-विकास की 
योजता मे छोटी लाइन के डिब्बे बनाने के लिए १० करोड़ रुपयों को ब्यवस्था 


की गई है। 


१३. दक्षिण भारत में कोयला खानो की कमी होने के कारण दक्षिण अर्काट 
जिले में नीवेली स्थान के लिग्नाइट की बहुद्देशीय योनता-कार्य को उच्च प्राथमिकता दी 
गई है । इस योजना-कायें के अन्तर्गत ३२ बाख॑ टन लिग्ताइटड का उत्पादन किया 
जाएगा, जिसका उपयोग (१) एक २,११,००० किबोंवाट विद्युत्‌ शक्ति वाले केन्द्र से 
बिजली पैदा करने, (२) प्रति वर्ष लगभग ७,००,००० ढठन को उत्पादन-शक्ति वाले 
'कार्बोचाइजेशन” कारखाने से 'कार्बोनाइज्ड ब्रिक्रेटीज़ का उत्पादन करने, तथा (३) 
यूरिया और “'सल्फेट नाइट्रेट' के रूप मे ७०,००० उठने फिक्स्ड नाइट्रोजन', तैयार 
करने में किया जाएगा । दक्षिण अर्काद में रासानियक खाद का एक कारखाना खोलने 
के अतिरिक्त, दो और कारखाने खोलने का विचार है। इनमें से एक कारखाना नगल 
में खोला जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष ७०,००० ठन “किक्स्ड ताइट्रोजन' के बराबर 
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नाइट्रौ-लाइम-स्टोन' का उत्पादन होगा । यह कारखाना, प्रतिवर्ष ७ से १० टन तक 
भारी पानी भी तैयार करेगा । रासानियक खाद का तीसरा कारखाना रूरकेला मे खोले 
जाने की सम्भावना है, जिसमें प्रतिवर्ष ८०,००० टन 'फिक्स्ड नाइट्रोजन' के बराबर 
'नाइट्रो-लाइम-स्टोन” का उत्पादन होगा । इस समय नत्रजन युक्त खादे तैयार करने 
वाले कारखानो की वार्षिक उत्पादन-शक्ति लगभग ८५,००० टन है, किन्तु दूसरी 
थोजना के अन्त तक फिक्स्ड नाइट्रोजन के रूप मे लगभग ३,७० ००० टन की खपत 
होने का अनुमान हूँ । 


१४. जहाँ तक द्वितीय योजना मे सरकारी क्षेत्र मे भाने बाले छोटे तथा 
दरमियानी किस्म के कारखानो का सम्बन्ध है, डी० डी० टी० के कारखाने, हिन्दुस्तान 
केबल्स, नेशनल इन्स्ट्र मेट्स फैक्टरी तथा भारतीय टेलीफोन कारखाने का विस्तार किया 
जाएगा और तिरुवाकुर-कोचीन मे डी० डी० टी० का एक और कारखाना खोला 
जाएगा । चादी की जिस शोधशाला का आजकल निर्माण हो रहा है वह द्वितीय 
योजना काल में उत्पादन आरम्भ कर देगी । नोटो आदि के कागज़ का एक कारखाना 
भी खोला जाएगा, जो देश को इस प्रकार के कागज के सामले मे आत्म-निर्भर बना 
देगा । सूचना और प्रसार मत्रालय के अतर्गेत एक टेलीप्रिटर कारखाना खोलन की भी 
व्यवस्था की गई है । ह 


१५. राज्य सरकारों की योजनाओं मे भी बहुत से औद्योगिक काय॑ सम्मिलित 
हैँ । पश्चिम बगाल सरकार ने दुर्गापुर मे 'फाउड़ी कोक', 'कोल कार्बोनाइजेशन' के 
उत्पादनो तथा बेकार गैसो से बिजली का उत्पादन करने की एक योजना बनाई है। 
चीनी मिट॒टी के बिजली के 'इन्सुलेटर तथा 'द्रास्फामंर' मैसूर मे बनाए जाएंगे । उत्तर 
प्रदेश के सीमेंट कारखाने, बिहार के सुपर फास्फेट कारखाने तथा आन्छ्र के कागज 
कारखाने का विस्तार और हैदराबाद की 'प्रागा टूल फैक्ट्री! का पुनर्गठन किया जाएगा। 
सरकारी सहायता से सहकारिता के आधार पर लगभग ३४५ चीनी के कारखाने तथा कुछ 
कताईं के कारखाने खोलने का भी विचार है । 


१६. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने दूसरी योजना म विकास का एक 
विस्तृत कार्यक्रम बनाया है । यह निगम सूती कपड़ा उद्योगो के आधुनिकीकरण के 
कार्यक्रम में हाथ बटाएगा। बसे इस नियम का मुख्य कार्य आधारभूत तथा भारी उद्योगों 
को आरम्भ करना होगा । यह निगम जिन-जिन योजनाओं के विषय में जाँच-पड़ताल कर 
रहा हैँ, भारी फाउंडियो तथा फोज़ और 'स्ट्रव्चरल' कारखानो के अतिरिक्त 
'रिफ्रेक्टरीज़', रासायनिक लुगदी तथा अखबारी कागज, रुग, काले कार्बन, पाइराइट्स' 
से गधक बनाने तथा छपाई की मशीनों के उद्योग सम्मिलित हे । अलुमीनिय्म के 
कारखाने में एक नया एकक ,खोलने के अतिरिक्त यह निगम कुछ भारी मशीनों 
के निर्माण की भी व्यवस्था करन जा रहा है, जेसे ज़मीन खोदन की मशीनें, भारी 
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दंबाब के वायलर, लौह तथा लौह-हीन वस्तुए बनाते, वाले कारखातो का साज़-सामान 
आदि । 


निजी क्षेत्र के कार्यक्रम 


१७. निजी क्षत्र मे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम, पहले बताई गयी प्राथमिक- 
ताओ की योजना के अनुसार चलाए जाएगे । १९५८ के मध्य तक टाटा आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी! तथा इंडियव आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी' की विस्तार योजनाएं 
पूरी हो जौनें पंर इन दोनो कारखानो का उत्पादव १२ लाख ५० हजार ठन से बढ़कर 
२३ लाख टन तक पहुच जाएगा । देश में तैयार को गई औद्योगिक मशीनों की कौमत 
लगभग ५ से छ गूना तक वढ जाने को आशा की जाती है । इनमें सूती कपडा, पटसन, 
चीनी, कागज़ तथा सीमेट कारखानो की मञ्ीनो के अतिरिक्त बिजली के मोटरो तथा 
बिजली के ट्रास्फार्मझों का निर्माण भी सम्मिलित हैं। चाय की मशीने, दुग्धशाला के 
साज-सामान, सडक बनाने की मशीनें तथा कृषि सम्बन्धी मशीने तैयार करने की भी 
योजनाएं बनाई गई हे। 


“४ १८. रासायनिक उद्योग के अन्तर्गत मुख्यत सोडा ऐश, कास्डिक सोडा, फास्फेटिक 
खादे, औद्योगिक विस्फोटकों तथा रग्रो के सम्बन्ध में विकास कार्यक्रम बनाए 
गए हे । सोडा ऐश और कास्टिक सोड़ा का उत्पादन! बढकर चौगुना हो जाने 
की आधा है । मुख्यत. इस्पात, रासायनिक खाद, रेयन और लम्बे रेशें वाले 
उद्योगो की आवश्यकताएँ पुरी करने के लिए सल्फ्यूरिक "एसिड के उत्पादन में 
वृद्धि करना आवश्यक है । विशाखापत्तनम में तेल का तीसरा शोचनागार १६५७ 
तक बनकर तैयार हो जाएगा । चीनी उद्योग के उत्पादन मे वृद्धि होने पर शीरा 
और अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा । औद्योगिक, सुरासार की उत्पादन क्षमता २ करोड़ 
८० लाख गेलन' से बढाकर ३ करोड ६०. लाख गेलन करने का विचार है. । डी डी 
टी, पोलिविनाइल क्लोराइड और बुटाडीन के उत्पादन मे वृद्धि से औद्योगिक! सुरासार 
की खपत की गु जाइश ओर अधिक हो जाएगी । 


१६. उपभोग्य वस्तुए बताने वाले बहुत से उद्योगो का उत्पादन भी बढाया 
जाएगा । आज्ञा है कि कागज और गत्ते का उत्पादन दुगुना हो जाएगा और चीनी का 
उत्पादन १६ लाख ५० हजार ठन मे बढकर कम से कम २२ लाख ५० हजार टन तक हो 
जाएगा । चीनी उत्पादन में होने वाली वृद्धि मे से ३ लाख ५० हजार टन की वृद्धि चीनी 
के सहकारी कारखानो द्वारा की जाएगी । बनस्पति तेलों का उत्पादन १६ लाख ठन 
से बढ़कर १६ लाख ५० हजार ठटन॑ हो जाएगा और बिनौले के तेल का उत्पादन 
तथा खलियों से द्रावक निष्काशन प्रक्रिया द्वारा तेल निकालने पर जोर दिया जाएगा। मिल 
के घाग और मिल के कपड के उत्पादन लक्ष्यों के बारे में अभी विचार किया जा रहा 
हैं और इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किए गए है । रग विषयक मध्यवरत्तियो 
के निर्माण के बिए जो कदम उठाए गए हे उनसे औषध निर्माण उद्योग को पर्याप्त लाभ 
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होगा। फार्मेसियों में बनाईं जाने बालौ मिभचित औषधियों का उत्पादन बढाने के अतिरिक्त इंसं 
बात पर जोर दिया गया है कि उप्हें जिस प्रकार श्ब उपान्त उपजो से बनाया जाता है, उस 
तरह न बनाकर मूल प्रारम्मिक जविक रासायनिक पदार्थ तथा मध्यवरत्ती वस्तुओ से तैयार 
किया जाए । मूल रासायनिकों सै आबश्यक ओषधियाँ बनाने के समस्त कार्यक्रम पर योजना 
आयोन द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति विचार कर रही है । यह समिति इस विषय में 
औषधि निर्माण उद्योग के लिए बनाई गई विकास परिषद के साथ भी परामशं 
करेगी । 


२० इस अध्याय की सलग्न सूची में यह बताया गया हु कि निजी क्षेत्र में 
राष्ट्रीय औद्योगिक बिकास निगम के तत्वावधान में चालू किए जाने वाले औद्योगिक 
बकास कार्यक्रमों के उत्पादन तथा क्षमता के लक्ष्य क्या हे । आशा है कि पाच वर्षों 
में निजी क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों पर कुल ६२० करोड़ रुपये लगाए जाएगे । इसमे 
से ४७० करोड रुपये नए कारखाने खोलने तथा १५० करोड़ रुपये पुरानी मशीते बदलने 
और आधुनिक किस्म की मशीनें लगाने पर ख्रच॑ होगा । कुल पूजी नियोजन में से लग- 
भग १०० करोड रुपये विदेशी निजी नियोजन के रूप में होगा जिसमे पूर्तिकर्ताओ की राशि 
भी सम्मिलित है। पूंजी नियोजन के लिए उपलब्ध औद्योगिक सस्थाओ के आतरिक साधन 
(पुन'स्थापन समेत) लगभग ३०० करोड रुपये होने का अनुमान है । नवीन' पूजी 
से ८० करोड रुपये तथा प्रबन्धाभिकर्ताओं से अग्रिम देयो आदि विभिन्‍न साधनों से लगभग 
४० करोड रुपये प्राप्त होंगे। औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमो और औद्योगिक ऋण 
तथा पूजी नियोजन निगम से लगभग ४० करोड़ रुपये और लगभग २० करोड रुपये समानीकरण 
निधि से तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों से पूजी या ऋणो के रूप में मिले । ये प्राककलन 
अत्यन्त अस्थायी हें । 


२१. नीचे दिए यए संक्षिप्त निवरण प्ले यह स्पष्ट प्रकट हो जाएगा कि दूसरौ 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिकाधिक एवं बहुमुखी ओद्योगिक प्रयत्म किया 
जाएगा । 


यह कार्यक्रम इतना विशाल एवं व्यापक हूँ कि इसमें तेज़ी से बढ़ने वाले सार्वजनिक 

' क्षेत्र के लिए काफी गुजाइश है तथा कृमग्रंचारियों विषयक साधनों एवं निजी क्षोत्र में 

उपलब्ध अनुसव का भी इसमे पूरी तरह पे लाभ उठाग्रा जा सकता है। कार्यक्रम |के 

अनुसार तथा साधनों के प्रयोगों में मितव्ययिता का छान रखते हुए इसको पूरा करने से 

कब में एक दृढ़ सन्तुलित एवं लेजी से बढ़ने वाले ओद्योगिक ढाचे का निर्माण हो 
(8 
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खनिज 


१, खनिजो का विकास जितना होता है और औद्योगिक उत्पादन के लिए वे 
जितने ही अधिक प्रमक्‍्त किए जाते है उतना ही अधिक यह पता चलता हूँ कि 
देश का औद्योगिक विकास कितना हुआ हूँ। खनिजो एव उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो 
को एकीकृत करना होगा। यद्यपि दूसरी पचवर्षीय योजना में बडें बडे औद्योगिक कार्यक्रम 
बनाए गए हे किन्तु फिर भी भारत के खनिज साधनों के बारे में अन्वेषण अभी अधूरा 
है । इससे यह बात जरूरी हो जाती है कि उनके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जाए। 
दूसरी पचवर्षीय योजना में इस्पात एवं परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए कोयले के उत्पादन को बढाने की ओर सर्व प्रथम ध्यान दिया जाएगा । 


कोयला 

२. पहली पचवर्षीय योजना के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के लिए कोयले 
का उत्पादन पहले की अपेक्षा कुछ ही अधिक बढाना आवश्यक था। मुख्य समस्या यह थी कि 
कोयले को खानो से खपत केन्द्रो तक किस प्रकार ले जाया जाए। १९५१ में 
कोयले का उत्पादन ३ करोड ४३ लाख टन हुआ था जो १६५४ में बढकर ३ करोड ६८ 
लाख टन हो गया। किन्तु परिवहन सम्बन्धी कठिनाई कभी पूरी तरह दूर न 
हो सकी । 

३. कोयले का अधिकाश उत्पादन निजी क्षेत्र मे होता है और सावंजनिक क्षेत्र 
द्वारा केवल ४५ लाख टन कोयला पैदा किया जाता है। १६४८ के औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव मे यह बात निर्धारित की गई थी कि भविष्य में कोयले का उत्पादन पूरी तरह 
से सावंजनिक क्षेत्र मे ही होता चाहिए। किन्तु राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यदि सरकार 
चाहे तो निजी क्षेत्र द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जा सकता है। उद्योगो, ताप-शक्षित 
उत्पादन और रेलों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हे 
उनकी दृष्टि से दूसरी योजना के अन्त तक कोयले की माग लगभग ६ करोड टन तक 
हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार पहली योजना के अन्त तक जितना कोयला पेदा 
होता था उससे लगभग २ करोड़ ३० लाख टन अधिक कोयला पंदा होने लगेगा। 
इसमें से लगभग १ करोड़ ५० लाख टन कोयला सार्वेजनिक क्षेत्र म और लगभग ८० 
लाख टन निजी क्षेत्र में पैदा करने का विचार है। दोनो क्षेत्रों में कोयले का कितना 
क्लिना उत्पादय किया जाए इस पर अभी विचार किया जा रहा हूं । 


र२१ 


४. कोयला उत्पादन का विस्तृत कार्यक्रम बनाते हुएं ईंसे बॉल परे मुख्य रूप 
से ध्यान देना होगा कि रेल परिवहन का प्रयोग मितव्ययिता से किया जाए। विशेषकर 
इसलिए क्योकि अधिकाश कोयला परिचम बगाल और बिहार से आता है। कोयला 
उत्पादन का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे विभिन्‍न राज्यों में 
कोयले की खानो का विकास हो सके। नीचे दी गई तालिका से यह पता चल सकता 


हैं कि १६५४-५५ में कोयले का उत्पादन किस-किस राज्य में कितना था और 


योजना के अन्त में यह कितना हो जाएगा । 


आसाम 


पश्चिमी बगाल 


दाजिलिंग' 
रानी गज 


बिहार 
झरिया 
क्रनपुरा 
बोकारो 
गिरिडीह 
बिहार में अन्य छोटे क्षेत्र 


मध्य प्रदेश 
छिन्दवाडा और चांदा 
कोरबा 
सास्ती 
मध्यभारत की कोयला खाने 
उडीसा 
हैदराबाद 
सिमारेनी 
राजस्थान 
बीकानेर. 
प्रोग़ 


१९५४ में 
उत्पादन 


प० 


दे 
१ 


१३१ ६ 
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२२५ 
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२३.१ 
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(लाख टनो में) 
१६६०-६१ में 
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६० 
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१४ 


२२५ 


०७ 
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वृद्धि 


४७० 


३० 


१५४ 


रे३७ 


५. ६ करौड टन कौयले का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें लोहा 
और इस्पात उद्योग तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ताओं की कोकिंग कोल ( कोयले ) 
सम्बन्धी आवश्यकताओ को भी सम्मिलित किया गया हैँ । इस प्रकार के कोयले के 
उत्पादन का लक्ष्य १,४० ००,००० टन निर्धारित किया गया है और वास्तव में इसका 
उत्पादन इस मात्रा से कुछ कम होता हूँ । दरअसल उपभोक्ताओं की मांग केवल 
३५ लाख टन कोयले की है और शेष कोयला रेलों और उद्योगों में खपता है 
और कोयले की कुछ थोडी सी मात्रा ही निर्यात की जाती हैँ । दूसरी योजना में 
इस्पात उत्पादन में वृद्धि हो जाने से &७,३०,००० टन कोकिंग कोल की आवश्यकता 
होगी और अन्य आवश्यक उपभोक्ताओं की इस सम्बन्ध में अनुमानित आवश्यकता 
१६,८०,००० टन कोयले की होगी । इस प्रकार साफ घुले कोयले के रूप में कुल 
आवश्यकता १,१४,१०,००० टन या कच्चे कोयले के रूप मे १,६५,००,००० टन होगी । 
कोयले की सुरक्षा और इस्पात उद्योग के लिए एक जेसा अच्छा कोयला उलपब्ध 
करने की आवश्कता की दृष्टि से खनिज कोयले की घुलाई करने की आवद्यकता हो गई 
है । इसलिए यह निश्चय किया गया है कि सामात्यत* सब प्रकार का कोकिंग कोल धोया 
जाएगा और इसी उद्देश्य के लिए कोयला धोने के संयत्र स्थापित करने कौ 
ब्यवस्था की गई है । रूरकेला सयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
बोकारो की कोयला खानो में एक घुलाई सयत्र स्थापित करने का विचार है 
और भिलाई सयत्र की आवश्यकताओं को भी इसी से कुछ ह॒द तक पूरा किया 
जाएगा । इसके अलावा घुलाई की और कहा व्यवस्था की जाए इसके बारे में 
अभी तिर्णय किया जाना है| 

अन्य खनिज 

६. कोयले के अतिरिक्त दूसरी पचवर्षीय योजना में अन्य खनिजों के उत्पादन 
का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया हैँ उनका उद्देश्य आतरिक आवश्यकताओ को पूरा 
करने और कुछ हद तक निर्यात करने के लिए खनिज उत्पन्न करना है । 
खनिज एकक उत्पादन निर्यात के लक्ष्य 


िवडमन+ पका बार * 
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।. # ये आंकड़े इन खंनिजों के प्रयोग करने वाले उद्योगो के लिए निर्धारित 
क्षमता के आधार पर दिए गए हे और इसलिए अन्य विविध उपभोक्ताओं की 
आवद्यकताएं इन में सम्मिलित नहीं है क्योकि इस सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध 
नई है । 


१२३ 


७ दूसरी योजना में देश के खनिज साधनों का भरपूर सर्वेक्षण कियां 
जाएगा । कोयले जसे खतनजों का उत्पादन मुख्यत नए क्षेत्रों खानो का पता 
लगा कर हो बढाया जा सकता है । इसलिए चुनते हुए कोयला क्षेत्रों में खोज 
कार्य करना उत्पादन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अग है । भारतीय भूगर्भ विज्ञान 
सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान विभाग का पर्याप्त विस्तार किया 
जाएगा । इनके विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमों के विवरणों पर विचार किया जा रहा 
हू । इतका जो कायक्रम बनाया गया हे उप्तमे भगर्भ विज्ञान सम्जन्ती और भू-भौतिकोय 
तरोको से समस्त महत्वपूर्ण खनिजो की जाच पडताल करना और भूगर्म जल-सावनों 
की खोज करना तथा सिंचाई और बिजलो योजनाओ' के भूगर्भ-विज्ञान सम्बन्धी 
पहलुओ की छानबीन करता आदि सम्मिलित हे । भारतोय खान विभाग चुने हुए 
क्षेत्रों मे विस्तार से खोज करेगा । इस सम्बन्ध मे जो महत्वपूर्ण जाँच-पडताल की 
जाएगी वह इस प्रकार हे .-- 


कोयला ---सावंजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन करने के सम्बन्ध में भूगरभे 
विज्ञान सम्बन्धी विस्तृत जाच-पडताल के बाद निम्न स्थानों पर डिलिंग किया जाएगा 
कोरबा, दक्षिण करनपुरा, रानीगज, चिरिमिरी, रामगढ़, झिरमिली, और उत्तरो 
करनपुरा । कोयले की किस्म और मात्रा के मल्याकन के लिए निम्न क्षेत्रो की 
कोयले की खानो में यह कार्य किया जाएगा. कोटा, सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर, 
कन्हन, पंच घाटी, हृदराबाद, तालचर, गोदावरी घाटी और आसाम । 


तांबा--खेतडी और दरीबो (राजस्थान) की ताजे की खानो में विस्तृत जाच-पडताल 
का काम किया जाएगा और आश्च के कुरनूल जिले के गनी नामक क्षेत्र में भी विस्तृत जांच 
पड़ताल की जाएगी। 


मंगनीज--मध्यप्रदेश में मेगनीज़ धातु के क्षेत्र के नक्शे बनाने और जाच पडताल 
करने के काय को जारी रखा जाएगा । 

क्रोमाइट--दक्षिण मैसूर के क्रोमाइट क्षेत्र मे तथा उडीसा की नौशाई क्रोमाइट 
की खानो में विस्तृत जाच-पड़ताल की जाएगी । 


खडिया मिद्टी--तागौर (जोवपुर) और बीकानेर (राजस्थान) की खडिया मिट्टी 
की खानों में डिलिंग द्वारा विस्तृत जाच-पड़ताल का कार्य किया जाएगा । 


शीश्ा-जस्ता--जावर (राजस्थान) मे शीशा-जस्ता की खानो में डिलिंग ढ्ारा जाच- 
पड़ताल की जाएगी । 


संग रेंसाइट--अल्मोड़ा जिला (उत्तर प्रदेश) मे मैगवेसाइट की खानों मे डिलिग द्वारा 
जूंच-पड़ताल की जाएगी । 
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टौन--बिहार में टीन निकालन का जो ज्ञात स्थान है वहा विस्तार से जांच-पेडे तौंल 
की जाएगी । 


तेल 


८. देश म तेल के साधनों की खोज तथा विकास करना दूसरी योजना वे 
अन्तर्गत एक मुख्य कार्य होगा । भारत सरकार के सहयोग से “स्टेण्डडे वेकूम आयल कम्पनी' 
इस समय पदिचम बगाल में तेल की खोज कर रही है । हाल ही मे आसाम में तेल के कुओ क 
पता लगा है और इनके विषय मे “आसाम आयल कम्पनी” से बातचीत चल रही है । तेल की 
खोज का कार्य राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र मे भी शुरू किया जा चुका है और यह कार 
कच्छ तथा पजाब में भी आरणम्भ करने का विचार है । यदि तेल खोजने के कार्य में सफलत 
मिली तो उससे औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के कार्य और अधिक तेजी से बढ सकेगे। 


भारतीय सर्वेज्षण विभाग 


६ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य का खनिज साथनो के विकास के साथ बड 
महत्वपूर्ण सम्बन्ध है । यद्यपि कई अन्य क्षेत्रों से भी इसका सम्बन्ध हे । खनिजो, खनिज तेल 
तथा भूगर्भ जल के भूगभ विज्ञान सम्बन्धी तथा भू-भौतिकीय अन्वेषण के लिए नक्शो की आवश्य 
कता हैं और इजी निर्यारिंग के भूगरभ विज्ञान सम्बन्धी पहलुओ के लिए भी । वन साथनो, रेल 
और सडको तथा सिंचाई और बिजली योजनाओ आदि के विकास के लिए भी नक्शों क॑ 
आवद्यकता है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य, जो भारत सरकार का एक बहुत पुरान 
विभाग है, दूसरे महायूद्ध के समय काफी अस्त-व्यस्त हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ वि 
बहुत से काये पिछड गए। युद्धोत्तर वर्षों में इस संगठन पर और अतिरिक्त 
कार्य आ पडा । इस स्थिति का सामना करने के लिए इसके विस्तार और यस्‍्त्रीकरण का एव 
कार्यक्रम १६५३ में स्वीकार क्रिया गया । यत्रीकरण का कार्यक्रम पूरा होन॑ वाल 
है । दूसरी योजना मे काम का भार और अधिक बढ जाने की आशा हे। इस 
विभाग के और अधिक विस्तार और यत्रीकरण का कार्यक्रम स्वीकार किया गय 
है जिस पर दूसरी योजना में १०७ लाख रुपए खर्च होगे । भारतीय सर्वेक्षण 
विभाग की जियोडेटिक और अनुसन्धान शाखा के पुनर्गठन करते की भी व्यवस्थ 
की गई है । यह इस विभाग की बडी महत्वपूर्ण शाखा है और इस पर वह 
जिम्मेदारी है कि ज्वारभाटा तथा माध्याकषंण सर्वेक्षणों के लिए समतलन, द्रयागुलेशर 
भौर साथ ही चुम्बकीय तथ्यादि प्रस्तुत करे । 
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गयारहवां अध्याय 


ग्राम ओर छोटे उद्योग 
आवंटन और संगठन 


पहली पचवर्षीय योजना में उन बातों का निर्धारण किया गया था, जिन्हे ध्यान मे रखते 
हुए ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो को राष्ट्रीय योजना के अग के रूप में 
हाथ में लिया जा सके । पिछले तीन वर्षो मे इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और 
इनकी दिशा-निर्धारण के लिए नये सगठन कार्य करते रहे है और इनसे उपयोगी अनुभव भी 
मिला है। योजना-आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने दूसरी योजना मे कार्यान्वित होने वाले ग्राम 
और छोटे उद्योगो के और अधिक बडे कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न समस्याओ तथा विकास कार्य- 
क्रमो की हाल ही मे समीक्षा की है । ग्राम और छोटे बैमाने के उद्योग (दूसरी पचवर्षीय योजना ) 
समिति के प्रतिवेदन मे उन प्रइनों पर विचार किया गया है, जिनका आयोजित आथिक विकास 
की दृष्टि से ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के प्रति मूल रवैये से सम्बन्ध है। पहली 
पंचवर्षीय योजना मे घोषित नीति को और आगे बढाया गया है। 


२. अपने प्रस्ताव उपस्थित करते हुए समिति के सामने तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य थ, जो 
इस प्रकार है :-- 


(१) दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में टैक्नोलौजिकल बेरोजगारी को, 
विशेषत. परम्परागत आ्रामोद्योगो में होने वाली बेरोजगारी को यथा- 
सभव दूर करना, 


(२) योजना की अवधि में विभिन्न ग्राम और छोटे उद्योगों द्वारा यथा- 
सभव अधिक से अधिक रोज़गार की व्यवस्था करना, और 

(३) विकेन्द्रित समाज के ढाचे और तेज़ी से प्रगतिशील आधथिक विकास के 
लिए आधार तैयार करना । 


,. यह रुख अपनाते हुए दो बाते सामे आती हे--टैक्नोलौजिकल परिवर्तन किस प्रकार 
किये जायें और उद्योय में विकेन्द्रित क्षेत्र की धारणा क्या हो ? समिति ने बताया है कि परम्परागत 
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ग्रामोद्योयगो में तत्काल ही प्राविधिक सुधार किस प्रकार किये जाने चाहिए और 
भविष्य के लिये अधिक अच्छी प्रणालिया अपनाने के लिए भी नियमित कार्येक्रम होना चाहिए 

साथ ही जहा नया पूजी-नियोजन करना हो, वहा, जहा तक सम्भव हो सके, यह उन्नत साज- 
सज्जा पर किया जाना चाहिए और कुछ अवस्थाओ में यह सुधार वर्तमान साज-सज्जा को बढाने 


या उसमे परिवर्तन करने के रूप मे होना चाहिए। 


३ विकेन्द्रित अर्थ नीति की धारणा का सम्बन्ध किसी विद्येष प्रणाली के स्तर या कार्य- 
सचालन की विधि से ही नहीं है । इसका अर्थ तो यह है कि प्राविधिक सुधार इस प्रकार 
और इस हद तक किये जाय कि जिनसे देश भर मे विस्तार से फले हुए अपेक्षाकृत छोटे एकक 
भी आ्थिक कार्य कर सके। इस बारे में ग्रामीण लोग उन्नत उद्योग के रूप में अपने गाव 
में जो कुछ भी कर सके, उसी का ग्राम आधार पर सगठन किया जाना चाहिए। सम्मिति ने सुझाव 
दिया है कि ग्राम उद्योग का निरन्तर विस्तार और आधुनिकीकरण करने का सबसे अच्छा 
तरीका यही है कि देश भर के बडे-बड़े गावो और छोटे-छोटे कस्बो में आवश्यक सेवाओं के साथ 
छोटे औद्योगिक एकको का विस्तार किया जाय । बडे-बडे कस्बो के आसपास औद्योगिक विस्तार 
से उद्योग का जमाव कम होगा, यह नही कहा जा सकता । इसलिए आवश्यकता इस बात की 
है कि औद्योगिक कार्यकलाप का ऐसा रूप हो, जिसमे गाव का एक वर्ग अपने स्वाभाविक औद्यो- 
गिक और हाहरी केन्द्र की ओर झुकाव रखता हुआ भी एक एकक बनाये । इसी बात को यदि समिति 
के शब्दों मे कहा जाय तो यह होगा-- “प्रगतिशील ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार पर उद्योग 
का एक पि्रामिड बनाया जाय, जिसका आधार अधिक-से-अधिक व्यापक हो” । आगे चलकर 
विभिन्न रूप से सहयोग प्राप्त करके छोटे एकको में परिमाण और सगठन सम्बन्धी मितव्ययता 
भी की जा सकती है । 


४ मोटे तौर पर, दूसरी योजना मे ग्राम और छोटे उद्योगी के प्रति जी रवैया है, वह 
तिम्न तीन सम्बद्ध और अन्योन्याश्रित धारणाओं पर आधारित है :-- 


(१) उसी उद्योग में बड़े और छोटे एकको के लिए स्वेसामान्य उत्पादन कार्यक्रम, 
(२) औद्योगिक उत्पादन के विकेन्द्रित क्षेत्र की वाछतीयता, और 
(३) प्राविधिक पथप्रदर्शन और वित्त तथा पूतियों में सहायता, शोध और 


प्रशिक्षण, तथा सहकारी-सगठन आदि के द्वारा छोटें एकको के लिए 
सहायता के तिदिचित कार्यक्रम । 


सर्वेसामान्य उत्पादन कार्यक्रम की बात लागू करते हुए कभी-कभी बड़े कठिन प्रदन खडे 
हो सकते है । उदाहरणार्थ, किसी उद्योग के बडें एकको की क्षमता बढाने की कोई सीमा निर्षा- 
रित की जानी चाहिए या नही और यह सीमा कहा निर्धारित की जाय; उत्पाद_ करो के 
उपक्र लगाये जाय या नही और लगाये जाय तो किस स्तर पर लगाये जाय; उत्पादन क्षेत्र 
सुरकख्चित किये जाने ऋहिये या नही औरयदि किये जाय तो उनका क्या रूप हो, और इसी 
प्रकार. के और बढुत से प्रश्न खड़े हो सकते हे । ये मतभेद सिद्धात्तो के विषय में उतने 
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७ राज्यों की सशोधित योजनाओ मे ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए लगभग 
फुल "६5९७--कसलेड- रुपये की व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था मे भी सशोधन किया 
आयेगा जिससे यह ग्राम और छोटे उद्योग समिति के प्रतिवेदन मे वितरण का जो रूप 
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नियत किया गया है उसके और अधिक अनुकूल हो सके । प्राप्तव्य उद्देश्य ये है कि उद्योगों 
के लिए 'जो राशिया निश्चित की गई हे , वे व्यापक रूप से समिति की योजना के अनुकूल 
होनी चाहिएँ और विभिन्न बोर्ड अपने नियत क्षेत्रों मे प्रभावशाली रूप से कार्य कर 
सके तथा साथ ही राज्यो में ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास का समस्त कार्यक्रम, 
उनके अपने ज़िला और स्थानीय योजन[ओ के रूप में एकीकृत और सम्बद्ध रूप से चलता 
रहे । इस सम्बन्ध मे प्रक्रिया विषयक कुछ प्रश्त हे, जिनको निकट भविष्य में हल किया 
जायगा । उद्योगों के प्रत्येक वर्ग में कार्य क्रमो के विषय में एक और भेद करना आवश्यक 
है । कुछ कार्यक्रम ऐसे हे, जिन्हे केन्द्रीय अभिकरण (सम्बन्धित मत्रालय या बोर्ड ) स्वय ही 
कार्यान्वित करेगे और जिनके लिए विशिष्ट राशियां निर्धारित करना आवश्यक होगा । 
और कुछ कार्यक्रम ऐसे हे, जिन्हे राज्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न 
अभिकरणो की सलाह से कार्यान्वित करेंगे । 


८. विभिन्न ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए समिति द्वारा प्रस्तावित आवटनों 
मे चालू पूजी की व्यवस्था भी सम्मिलित हें । योजना के अत तक सामान जमा 
रखने और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के निमित्त आवश्यक चालू 
पूजी की कुल राशि ६५ करोड रुपये होने का अनुमान है, जिसमे ३० करोड रुपये खादी 
और ग्रामोद्योगो के लिए, १७ करोड रुपये हाथकरधे के लिए और १० करोड रुपये छोटे 
उद्योगो के लिए सम्मिलित है । ये बहुत ही मोठे प्राककलन हे । रिजर्व अब कुटीर और 
छोटे उद्योगो के लिए उपयुक्त सहकारी अभिकरणों के माध्यम से अल्पकार्लेनिं और 
मध्यमकालीन वित्त व्यवस्था में सहायता देने के लिए तैयार है । आवश्यक चालू 
पूजी का अधिकाश भाग यथाशीक्रष सहकारी तथा अन्य महाजनी अभिकरणों 
से प्राप्त होना चाहिए-ओऔरु-यह बात बडी महत्वपूर्ण है कि सगठनात्मक रूप से प्रत्येक 
बोर्ड को इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । निस्सदेह बीच की अवधि 
में सरकार को विशेषतर सहकारी समितियो और पजीक्ृत सार्वजनिक सस्थाओ 
द्वारा सगठित उत्पादन के लिए, चालू पूजी की आवश्यकताए पूरी करनी होगी । 


करना होगा , परन्तु फिर भी इस बात पर ज़ोर देता आवश्यक है कि ग्राम और छोटे उद्योगो के 
विकास का कार्य मुख्यतः. राज्यो को ज़िला और क्षेत्र-स्तर पर अन्य विकास कायें- 
क्रो के साथ ही साथ करना होगा । ग्राम और छोटे उद्योग' समिति ने यह 
बात बताई कि उन्होने जिस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, वह योजना, वित्त 
और प्रशासन के सामान्य क्रिया-कलापों का एक ऐसा अग है जो बहुत देर तक 
योजना को कार्यान्वित करने के निमित्त की जाने वाली साधारण प्रशासनिक व्यवस्थाओं 
से अलग नही किया जा सकता । समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम और छोटे उद्योगों 
सम्बन्धी सभी समस्याओं की देखभाल के लिए राज्यों मे आत्म-भरित विभाग होने, 
चाहिए, जिनका राज्यीय सहकारी अधिकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो और जिनकी सहायता 
के .लिए जिला स्तर पर पूरे समय काम करने बाला कम-से-कम एक अधिकारी 


। ६. यद्यपि बहुत-सा प्रारम्भिक कार्य और पश्र-प्रदर्शन मत्नालयो और बोड्डों को 


हो । इस अधिकारी का सबध ज़िले मे ग्राम और छोटे उद्योगों के सम्बन्ध मे किए जाने 
वाले प्रशासनिक तथा सगठनात्मक कार्यों से रहेगा। इस समय राज्य स्त॑र पर 
जो प्राविधिक और प्रशासनिक सगठन उपलब्ध है वह बड़ा कमजोर हूँ। जिला स्तर पर 
वह इतना ढीला-ढाला है कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे निधारित दायित्वों को नही उठा 
सकता । बस्तुत अब ऐसी स्थितिहो गई है जब प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय 
विस्तार आन्दोलन के सहयोग से ग्राम और छोटे उद्योगो के लिए एक कुशल सगठन 
का निर्माण करना चाहिए जो छोटे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ये कर सके । 


१०. इस आधारभूत सगठन के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही पूरी हो सकती है, 
यदि ग्राम और छोटे उद्योग समिति की सिफारिश के अनुसार एक उपयुक्त समन्वय समिति 
निकट भविष्य में ही स्थापित कर दी जाय, जिसमे सब बोर्डों के अध्यक्ष सम्मिलित हो 
और जिसका कार्य नीति-समन्वय, वित्त और ग्राम तथा छोटे उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम 
के समग्र क्षेत्र मे प्रशासन आदि के बारे में सहायता करना हो । ग्राम और छोटे उद्योग 
समिति के प्रतिवेदन से पहले विभिन्न बोर्डों ने विकास के जो कार्यक्रम बनाये थे, उनकी 
वे अब फिर समीक्षा करेगे । यह समीक्षा समिति की सिफारिशो, कार्यक्रमों सम्बन्धी 
नीति विषयक प्रश्नो के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णयो तथा 
दूसरी योजना की अवधि के लिए उद्योगों द्वारा निशेचित की गई रकमो को 
ध्यान मे रख कर की जायगी । ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। राज्योकी 
योजनाओ में ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास की जो योजनाएं सम्मिलित हे , उनमे उनको 
ही प्राथमिकता दी गई है, जिनको भूतकाल में बोर्डों ने दी थी और उन्हें दी जाने वाली 
सहायता का रूप भी वही है, जिसकी ओर बोर्डो ने सकेत किया था। किन्तु सम्बन्धित 
बोर्डों, मत्रालयो तथा' योजना आयोग को इन दोनों पहलुओ पर नए रूप से विचार 
करना चाहिए, जिससे राज्यो को स्पष्ट तौर पर इस बारे में पथ-प्रदर्शात किया जा सके 
कि वे अपनी सशोधित योजनाओ में सम्मिलित प्रस्तावों में' किस प्रकार परिवतंन करे ताकि 
वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत प्राथमिकताओ और सहायता के अनुकूल 
हो सकें । क्योकि अभी फिर समीक्षा की जानी है, इसलिए इस मसविदे की रूपरेखा में 
विभिन्न बोर्डों के कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन करता या उनके सम्बन्ध में ग्राम तथा 
छोटे उद्योग समिति के सुझावों का उल्लेख करना अनावश्यक है । किन्तु फिर भी ग्राम 
तथा छोठे उद्योगों के कार्यक्रमो को पूरा करने से सम्बन्धित जो तीन सामान्य प्रश्न है, उतका 
सक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी होगा । वे ये हे :--- 


(१) सम्बद्ध बड़े और छोठे उद्योगों के सर्वसामान्य उत्पादन-कार्यक्रमो को 
कार्यात्वित करने की प्रणालिया, 


(२) ग्राम और छोटे उद्योगों के कार्यक्रमों में सहकारी समितियों का स्थान, और 

(३) औद्योगिक प्रतिष्ठान। 

छोटे उद्योगो की संरक्षण देने या सहकारी समितिया संगठित करने या औद्योगिक 
१३३ 


प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है, उसका अर्थ यह है 
कि कारीगरों और छोटे औद्योगिक एककों की सहायता के लिए निरिचत उपाय 
किये जाय । पिछले तीन वर्षों में विभिन्न बोर्डो ने अपने-अपने-क्षेत्रो में इस पहलू की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया है । छोटे एकक की आर्थिक स्थिति दृढ़ करने के लिए जो उपाय 
किये गये और उनका क्या प्रभाव हुआ,हहसका अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के लिए सुझाव दिये जा सके । 


सर्वेसामान्य उत्पादन-कार्यक्रम सम्बन्धी विधियां 


११ समाज की सम्पूर्ण आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए छोटे और बडे एकको 
को अपना क्या-क्या योगदान देना चाहिए और छोटे उद्योगो के लिए जो लक्ष्य निर्धारित 
किये गये है, उन्हे पूरा करने के लिए क्‍या उपाय किये जायें इन दोनो बातो पर प्रत्येक 
उद्योग एक साथ विचार करे, इसी बात को सुविधा-जनक रूप से प्रकट करने 
के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में 'सर्वंसामान्य उत्पादन कार्यक्रम” का प्रयोग किया 
गया है । ये उपाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हें --(१) ऐसे उपाय, जिनसे छोटे 
एकको के लिए बाजार की वरीयता या आहवासन दिया जा सके और (२) ऐसे 
उपाय, जिनसे कच्चे माल की पूतति , प्राविधिक पथ-प्रदर्शन, वित्तोय सहायता, प्रशिक्षण, 
शोध और बिक्री के सगठन आदि के द्वारा निश्चित सहायता दी जाय । दोनों ही प्रकार 
के उपाय समान रूप से महत्वपूर्ण हें और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार के 
उपायो की अवधि में प्रत्याशित सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध लगाना या इसी प्रकार 
के अन्य उपाय करना विशेष रूप से न्‍्यायसगत हो सकता है । 
ही १२. पहली पंचवर्षीय योजना में किसी उद्योग के बडे एकको के सम्बन्ध में यह 
सुझाव दिया गया था कि नीचे बताये गये तीन मुख्य कदमों मे से एक या एक से 
अधिक कदम उठाने आवश्यक हो सकते हे -- 


(१) उत्पादन क्षेत्रों को सुरक्षित करना या उनका सीमा-निर्धारण 

(२) किसी बडे उद्योग की क्षमता का विस्तार न करना, और 

(३) किसी बडे उद्योग पर उपकर लगाना । 

जब कि इन प्रस्तावों में से दूसरे और तीसरे प्रस्तावों को लागू करना परम्परागत 
ग्रामोद्योग की दृष्टि से मुख्य रूप से उपयोगी समझा गया था उस संमय बिजली और मशीनें 
प्रयुवत॒ करने वाले छोटे पैमाने के एकको की दृष्टि से उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित करने या उनकी 
सीमा निर्धारित करनें की बात सोची गई थी । पहली पचवर्षीय योजना में इन एकको को 
तीन निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया था “-- 


(१) वे, जिनमें छोटे पैमाने पर उत्पादन करने के' निश्चित लाभ हैं और जिनके 
उत्पादन पर किसी बडी हृद तक बड़े उद्योग का प्रभाव नहीं पडता, 


(२) वे, जिनमें छोटा उद्योग कुछ पूर्ज बनाता है या जिसका सम्बन्ध किसी 
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उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की उन निद्चित दशाओ से हैं जिनमें मुख्य उत्पादन 
कार्य बडे उद्योग द्वारा होता है, और 


(३) बे, जिनमें छोटे उद्योग को उसी प्रकार के बडे उद्योग के साथ प्रतियोगिता 
का सामना करना पडता है 


आधुनिक उद्योग में विकेन्द्रित क्षेत्र के निर्माण के लिए, प्राविधिक सम्भावनाओं 
की सीमा के अन्दर अन्दर उत्पादन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण से छोटे एकको की वास्त- 
विक सहायता हो सकती है । इन एकको को, किन्‍्ही विशेष वस्तुओ के बनाने में बडे 
एकको के साथ संघर्ष मे आना पडता है । इनका उत्पादन की अवस्थाओं की दृष्टि से 
या सहायक पुर्जों के निर्माण की दृष्टि से बडे एककों के साथ एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। 
उचित क्षेत्रों में यही रुख अपनाना पड़ेगा, चाहे बडे एकक सावंजनिक क्षेत्र में हो 
या निजी क्षेत्र में । 


१३ किसी बडे उद्योग की क्षमता में विस्तार न करने के प्रस्तावों पर दो भिन्न 
दृष्टिकोणो से विचार करना होगा। पहला तो यह कि ऐसा करने से किस हद तक छोटे 
एकको के लिए और अधिक बाजार प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि संगठन 
के अभाव या इसी प्रकार के अन्य कारणों से वर्तमान बाजार या बडे एकको की वृद्धि 
पर रोक लगाने से मिलने वाले अतिरिक्त बाजार का भी लाभ न उठाया जा सके । 
दूसरा विचारणीय पहलू यह भी है कि किसी वस्तु का एक निश्चित मात्रा में उत्पादन अर्थ- 
नीति के लिए आवश्यक हो सकता है। इस सम्बत्ध में, विकास की अवधि में जिसमे पर्याप्त 
सार्वजनिक और निजी व्यय किया जायगा, आग्रामी माग की सभावित मनोवृत्तियो का 
ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक हैँ । वस्तुओ की कमी दूर करने के लिए जितना 
उत्पादन आवश्यक हो, तथा अधिक बडे बाजार का लाभ उठाने के लिएं छोटे एकको में प्रभाव- 
शाली ढंग से जितना उत्पादत किया जा सके, उतना उत्पादन किया जाया । और 
इसके बाद जो सार्वजनिक लाभ हो, उसके आध्वार पर यह निश्चय किया जाना चाहिए कि 
किसी बडे उद्योग की क्षमता सीमित की जानी चाहिए या नहीं और यदि की जानी चाहिए 
तो किस स्तर पर की जानी चाहिए | यह नीति लागू करते हुए परिवर्तित होने वाली 
आधिक स्थितियों को ध्यान में रख कर समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता हैँ । 
इसलिए उद्योगो को लाइसेंस देने की प्रणाली कृषि सम्बन्धी कार्यो , विशेषत चावल मिलो, 
तेल मिलों और आटा मिलो आदि के क्षेत्रों मे भी लागू कर देनी चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे विस्तार सीमित करने विषयक दो प्रस्तावों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका 
सम्बन्ध ग्रामोद्योगय से है और जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। 

चावल की हाथकुटाई को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने 
सिफारिश की हँ कि नयी कुटाई या कुटाई-छटाई मिले या छटाई मिले स्थापित 
करने की अनुमति नहीं दी जानों चाहिए और योजनाकाल में इस समय जो उत्पादन है, 
उससे अधिक उत्पादन नहीं होने देना चाहिए। इस का अपवाद केवल तभी हो सकता 
है, जब कि उचित रूप से हाथकुटाई का प्रबन्ध न किया जा सके । उदाहरणार्थे, जब 
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मजदूरों की कमी हो या किसी नए ओद्योगिक क्षेत्र की पति करने का प्रबन्ध करन 
हो । इस सम्बन्ध में राइस मिलिंग कमेटी' की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा 
है । ग्राम तैल उद्योग के सम्बन्ध मे एक विशेष समिति द्वारा जाच पडताल की जा रही 
है । यह समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी और इस समिति के प्रति- 
वेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । 


* | १४. जेसा कि ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने बताया है, किसी बड़े उद्योग के 
उत्पादन पर कोई उत्पाद-कर या कोई उपकर लगाने के उद्ेष्य ये होते हे :--(१) 
किसी वस्तु के उपभोक्ताओं से निधिया इकट्ठा करना । (२) क्षमता के विस्तार पर 
प्रतिबंध लगाने के परिणाम स्वरूप बडे एककों को होने वाले अतिरिक्त लाभों का 
कुछ भाग ले लेना और (३) छोटे एकको के पक्ष में एक सीमित मूल्य विशेष की 
व्यवस्था करना । उपयुक्त अवस्थाओं में कोई उपकर या उत्पाद-कर लगाना एक स्वीकृत 
आश्थिक तरीका है और प्रत्येक दशा मे उसके अपने गुणो के आधार पर विचार किया 
जाना चाहिए। कभी-कभी आथिक सहायताओ का प्रइन उपस्थित किया 
जाता है, उससे विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती है । ग्राम और छोटे उद्योग समिति 
ने इस बात के पक्ष में अपने विचार प्रकट नहीं किए कि उत्पादन पर आ्थिक सहायता 
या बिक्री पर छूट दी जाय । समिति ने कहा है कि किसी कार्य-कलाप को संरक्षण 
देने के निमित्त जो योजनायें बनाई जायं, उनकी लागत का शीक्ष ही अन्दाजा लगाया 
जाना चाहिए और सामान्य आर्थिक कार्य-कलाप के लिए सरक्षण की समस्त योजनाएं इस 
प्रकार बनाई जानी चाहिए कि अन्त में उन्हें वापस भी लिया जा सके । समिति ने 
बताया है कि कुछ सीमित अपवाद भी है, जैसे उदाहरण के तौर पर चावल की हथकुटाई 
के लिए उन्नत प्रकार की साज-सज्जा के निमित्त थोडी आथिक सहायता देने का प्रस्ताव । 
ग्राम और छोटे उद्योग समिति के प्रस्तावों में समस्त ग्रामोद्योगों के लिए उत्पादन सम्बन्धी 
आर्थिक सहायता की जो कुल राशि निर्धारित की गई है वह अनुमानत लगभग ८ करोड 
रुपया है । हाथकरघा और खादी की बिक्री पर छूट देनें के कारण क्रमश लगभग 
२० करोड़ रुपये और ७ करोड रुपये के व्यय होने का अनुमान है । 


१५. अम्बर चर्खे की बात ही दूसरी है | इस बारे में विचारणीय विषय यह 
है कि अम्बर चर्खे के प्रयोग और बडे पैमाने पर विकेन्द्रित कताई शुरू करने से पूरे 
समय तक चलने वाले ग्रामीण रोजगार में सभवत. इतनी अधिक वृद्धि होगी कि जिससे 
योजना की अवधि में किया जाने वाला व्यय भी न्‍्याय-सगत होगा । इस प्रस्ताव से 
सम्बद्ध श्राविधिक और आ्िक बातो की छात़-बीन की जा रही हैं । और हाल ही में 
केन्द्रीय सरकार ने शोध और परीक्षण के लिए एक योजना स्वीकार की है, जिस पर 
३० लाख रुपया व्यय होगा । ग्राम और छोटे उद्योग समिति की सिफारिशो के अनुसार 
इस समय की जाने वाली जांच-पडतालो के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है और 
संग्रठित. सूती कपडा उद्योग में कपड़े और धामें के उत्पादन लक्ष्य कुछ महीनों में 
तभ्नी निर्धोरिक किए जायेंगे जब कि और अधिक स्पष्ट मूल्यांकन हो जाएगा | 
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१६. सर्वेत्ामान्य उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के जिन विभिन्न तरीकों 
पर ऊपर विचार किया गया है, वे केवल ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए 
की जाने वाली समस्त कार्यवाही का एक छोटा-सा भाग ही है। इनका उद्देश्य यह है कि 
ग्राम और छोटे उद्योग स्वयं अपने आप विकसित होने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त 
कर सकें । उन्हें पूरा करने के लिए जब भी सभव हो, सहकारी सगठनो द्वारा सर्वेसामान्य 
बिक्री की व्यवस्था करनी होगी और राज्य भी इक्त सहकारी सगठनों में हिस्सा ले सकता 
है । इस बात की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि संगठन और सहायता के 
निदिचत उपाय सफल हों, तथा और अधिक समय नष्ट किये बिना वे सफल हो। 


झौद्योगिक सहकारी समितियां 


१७. यह एक सर्वेसामान्य बात है कि जहा तक अधिग-से-अधिक सम्भव हो सके, 
वहा तक छोटे उद्योगो के लिए सहकारी समितियों का विकास किया जाय । बुनकरों 
की सहकारी समितिया बनाने मे हाथ-करघा बोर्ड का जो रिकार्ड है उससे यह पता 
चलता है कि छोटे उद्योग मे सहयोग को बढाने के लिए किन बातो की आवश्यकता है । 
सहकारी श्रेणी मे सम्मिलित हाथ-करघो की सख्या १६५०-५१ मे ६,२६,११९ थी, जो बढ- 
कर १६५३-५४ में ७८८५,६६४ हो गई और यह सख्या १९५४-५५ मे बढकर ८,७८,६८४ 
हो गई तथा पहली योजना के अन्त में यह सख्या बढकर १० लाख हो जाने की आशा है। 
सहकारी समितिया बनाने के लिए हाथ-करघा बोर्ड ने बुनकरो को भागपूजी और का्यवाहक 
पूजी में सहायता दी है । सरकार भागपूजी का ७५ से ८5५४ प्रतिशत तक ऋण के 
रूप में देती है और शेष बुतकर देता हूँ । जहा तक कार्यवाहक पूजी का सबंध है, वहां 
तक सरकार प्रति रुई करघा २०० रुपया और प्रति रेशम करधा ५०० रुपया देती 
है । बुनकरों के सहकारी सगठनो के विभिन्न स्तरों पर सघ बने हुए हे, जिससे 
कि केन्द्रीय अभिकरणो द्वारा कच्चे माल की पूर्ति, प्राविधिक परामर्श, सहकारी अभिकरणो 
हारा ऋण की व्यवस्था और बिक्री की और अधिक सुविधाओं आदि की 
व्यवस्था. की जाती है । नारियल-जठा उद्योग के लिए, जहा विचवेयों को हटाना है, ११६ 
प्रारम्भिक नारियल-जटा बिक्री व्यवस्था समितिया, २४ छिलकन (हस्क) सहकारी समि- 
तिया और २ केन्द्रीय. नारियल-जटा बिक्री व्यवस्था समितिया हाल ही में बनाई गई 
है । कुछ राज्यों में कारीगरो की विशेष श्रेणियों के सम्बन्ध में प्रगति की गई है, जैसे 
बम्बई, उत्तर प्रदेश और पजाब के चमडा रगने वाले तथा चमडे का अन्य काम करने 
वाले लोग और मद्रास के ताड का गूड बनाने वाले लोग । सामान्यत इस विषय में 
जो प्रगति हुई है, वह बहुत धीमी हे । 


१८ पहले तो औद्योगिक सहकारी समितिया स्थापित करने और दूसरे उनका 
रक्षण तथा विकास करने के लिए कई बातो की आवश्यकता है । छोटे उद्योग की लगभग 
सभी शाखाओ मे, पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितिया बनाने की गुंजा- 
इस है । अच्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ क्षेत्रों में उत्पादक सहकारी समितियों की अधिक 
सम्भावना हैँ । विकास की वर्तमान अवस्था में , बिजली और मशीने श्रयुक्त करने 
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वाले छोटे उद्योगों के क्षेत्र मे ऐसे व्यक्तियो के लिए काफी गूजाइश है, जो उद्योग के साथ 
कारीगरी का समन्वय कर सके और ऐसे शिक्षित व्यक्तियो के लिए भी गुजाइश है, जो छोटे- 
छोटे उद्योग स्थापित कर सके । पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितिया 
स्वये भी छोटे एककों की सहायता करने और प्रणालियो में निरन्तर सुधार करने का, 
जिसमें किस्म का नियत्रण और भविष्य में होने वाली माग के लिए स्टाक जमा रखना और 
ऋण देना भी सस्मिलित है, एक महत्वपूर्ण साधन है । जहा पूर्ति और बिक्री व्यवस्था 
विषयक सहकारी समितिया विद्यमान हो, वहा सरकार भी कुछ आथिक जिम्मेवारिया 
ले सकती है, जिससे कि उत्पादन को निरन्तर बनाये रखने के लिए राज्य की एक सीमित 
गारटी दी जा सकती है। ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने भी इस जिम्मेवारी का 
उल्लेख किया है। 


१६ पूर्ति और बिक्री व्यवस्था विषयक सहकारी समितियो और उत्पादक सहकारी 
समितियों दोनों का ही संगठन करने के लिए यह आवश्यक हैँ कि राज्यों के औद्योगिक 
विभाग, कुशल विस्तार सगठनो का निर्माण करे, जो मुख्य शहरी क्षेत्रो और गाबो के 
कारीगरो तक पहुच सके । ग्रामीण क्षेत्रों में एक विस्तार संगठन की विशेष रूप से 
आवश्यकता है, क्योकि वहा समाज के उत्पादन और समाज की भाग के बीच घलनिष्ठ 
सबंध होने के कारण कारीगरों की सहकारी समितिया बनाने के लिए अनुकूल परि- 
स्थितिया विद्यमान है । इस दिशा में २४ प्रारम्भिक क्षेत्रों में शुरुआत की जा रही है । 
ये क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए हे । 
किसी,भी एक प्रकार को सहकारी समितिया बन जाने से छोटे उद्योग को सरकार से तथा सस्थाओ 
से और अधिक मात्रा में आथिक सहायता मिल सकेगी तथा प्राविधिक सेवा सस्थाओ, 
प्रशिक्षण केनद्रो और चलती-फिरती प्राविधिक सेवाओ से पथ प्रदर्शन भी मिल सकेगा । 
इसलिए उद्योग विभाग के कर्मचारियो और विभिन्न बोर्डों की ओर से कार्य करने वाले 
व्यक्तियो को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कारीगरो के साथ सम्पर्क 
स्थापित करे और जैसी भी सभव हो , उसी प्रकार की सहकारी समितिया बना कर उनका 
संगठन करें। अन्य कार्य-कलापो की भाति इस दिशा मे भी सहयोग, विकास की कोई अवस्था 
न होकर एक प्रणाली ही अधिक है और दृढ आथिक तथा सगठनात्मक आधार बन 
जाने पर सहयोग को दिशा में क्रिया गया एक सफल प्रयत्न दूसरे प्रयत्न को सफल 
बना सकता है । 


ओद्योगिक संस्थान 


२० कस्बो या गावो में अधिकाश छोटे उद्योगो को जिन परिस्थितियों में कार्य 
करना पडता है, थे ऐसी है, जो कार्यकुशलता, उत्पादन मे एक जैसे स्तर बनाये रखने और 
सामान तथा साज-सज्जा के मितव्ययता पूर्ण उपयोग की दृष्टि से हानिकारक हे । इन 
कमियो को दूर करना होगा । हाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सस्थान और ब्रडें तथा 
केन्द्रीय स्थिति वाले गाव में सामुदायिक कारखाने स्थापित करके कारीगरो और छोटे 
उद्योग परिचालको की सहायता की जा सकती हे और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाये 
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भी दी जा सकती है ।ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए किए गये विभिन्न निरिचते 
उपायों का मुख्य उद्दर्य यह हे कि यथा सभव ऋण, उचित दरो पर बिजली कीं पूर्ति, 
मरम्मत की सुविधाएं, मजदूरो का प्रशिक्षण, प्राविधिक सहायता और पथ-प्रद्ेन की 
प्राप्ति और शोध के परिणामों से लाभ उठाने आदि के बारे में छोटे उद्योगों को जो कठिनाइयाँ 
उठानी पडती हे, उन्हें दूर किया जाय । ये कढ़िनाइया दूर होने पर आरम्भिक कार्य, 
कम मजदूरी और परिवर्तन की क्षमता आदि छोडे एकको के जो अपने स्वाभाविक 
गुण है, उनके कारण उनकी प्रतियोगितात्मक स्थिति सुधर जानी चाहिए जिससे 
कि ग्राम और छोटे उद्योगों का औद्योगिक अर्थनीति के एक अपरिहाय, सुसंगठित 
क्षेत्र में विकास हो सकेगा। राज्य की नीति भी एक विकेन्द्रित क्षेत्र के विकास करने के 
पक्ष में ही है । 


२१. राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ में औद्योगिक संस्थानों कें लिए कई 
थोजनाए सम्मिलित की है, जिनके लिए छोटे उद्योग बोर्ड ने एक प्रारम्भिक योजना बनाई 
थी । बम्बई, दिल्ली और कानपुर जैसे बडे शहरों के पास कुछ औद्योगिक संस्थान बनाने 
का विचार है और कुछ सस्थान आगरा, नागपुर, जयपुर, विजयवाडा, बड़ौदा, इन्दौर और 
ग्वालियर आदि में भी स्थापित किए जायगे। और शेष सस्थान पश्चिमी बगाल के कल्याणी 
जैसे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है । राजकोट (सौराष्ट्र) मे 
इस समय एक औद्योगिक सस्थान का निर्माण किया जा रहा ह। यह सुझाव दिया गया है 
कि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक संस्थानों की स्थापत्रा कहाँ की जाय, इस बारे 
में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों को इस विषय में उन बातो का भी ध्यान 


रखना चाहिए, जो इस सम्बन्ध में ग्राम और छोटे उद्योग समिति ने बताई हे और जिनका 
पहले उल्लेख किया जा चुका है । 


२२ औद्योगिक ससस्‍्थानों के लाभ बहुत हद तक उन छोटे उद्योगों को 
होगे, जो बिजली और मशीनों का प्रयोग करते हे, तथा जो छोटे उद्योग बोड क्षेत्र में 
आते हे । उद्योग के बारे में यह भेद करना आसान नहीं है कि उनमें से किसका 
किस बोर्ड से विशेष सम्बन्ध है । इसलिए विभिन्न बोर्डों के अध्यक्षों की एकीकरण 
समिति द्वारा वर्त मान प्रस्तावों पर विचार करना और सिफारिश करना उपयोगी होगा, जिससे 
कि औद्योमिक सस्थानों द्वारा छोठे एककों को अध्विक-से-अधिक सहायता दी जा सके। ब्रिढेन 
में औद्योगिक संस्थानों का अनुभव विशेषतः युद्धकाल के बाद से बड़ा उत्प्राहवर्घक रहाहे, किन्तु 
भारत में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सफल अनभव नही हुआ । योजना में वित्तीय व्यवस्था 
विद्यमान है और क्योंकि इस कार्य के लिए काफ़ी व्यय किए जाने की आशा हूँ, शक 
लिए आरम्भ से ही इस कार्यक्रम का आधार बहुत ठोस होता चाहिए । 


बारहवां अध्याय 


परिवहन तथा संचार 


अर्थ-व्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में रेले, सडके, सडक-परिवहन, बन्दरगाहे, आन्तरिक 
जल-परिवहन, जहाज़रानी तथा नागरिक वायु परिवहन सम्मित्रित हे । संचार सेवाओ मे, जिन 
पर सासान्यत परिवहन सेवाओ के साथ ही साथ विचार किया जाता है, डाक और तार, 
समुद्रपारीय सचार साधन, वार्तादि प्रसार तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्मिलित है। भूतकाल मे 
परिवहन तथा सचार सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में व्यापार तथा प्रशासन को प्रमुख 
रूप से ध्यान मे रखा जाता था । द्वितीय महायुद्ध के समय से औद्योगिक विकास की आव- 
श्यकताओ की पूर्ति के लिए परिवहन प्रणाली को अधिकाधिक नया रूप दिया जा रहा 
है। दूसरी योजना मे इसी को और आगे बढाया जायगा। सामान्यतया यही अनुभव किया जाता 
रहा है कि अर्थ-व्यवस्था के तेजी से विकास होने के साथ-साथ परिवहन सेवाओ पर बहुत काफी 
हृद तक भार पडने लगता है । कार्यकुशल परिवहन प्रणाली तेज़ी से विकास होभे की अवधि मे 
उस स्थिति मे काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जबकि बढ़ते हुए उत्पादन के साथ इसका 
प्रभावपूर्ण ढग से समन्वय स्थापित किया जाय | तो भी, आज की स्थिति ऐसी है कि उप- 
लब्ध साधनो से परिवहन सेवाओ तथा उद्योग की बढी हुई आवश्यकताओ की पूर्ति करना बहुत 
ही कठिन हैं। उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनो, जिनमे विदेशी-विनिमय सम्मिलित है, तथा वित्त 
की बढती हुई आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजला में परिवहन तथा सचार 
सेवाओ के लिए १,३८४ करोड़ रुपये के आवण्टन की व्यवस्था की गई हैं, जो योजना के अन्तगंत 
कुल व्यय के २९ प्रतिशत के बराबर होगा । इस राशि मे से रेलो के लिए €०० करोड़ रुपये, 
सड़कों, सड़क-परिवहन और पर्यटत उद्योग के लिए २६८५ करोड़ रुपये, जहाज़रानी और 
बन्दरगाहो, प्रकाशगृूहो और आन्तरिक जल परिवहन के लिए ६७ करोड़ रुपये, नागरिक वायु 
परिवहन के लिए ४४ करोड़ रुपय तथा संचार सेवाओं और वार्तादि प्रसार के लिए ७५ करोड़ 
रुपये निर्धारित किये गये हे । 


- 'रेज 


२. सभी प्रकार के परिवहन-साधकों कल विस्तार किया जाना है, किन्तु संबसे अधिक 
महत्व रेलों को दिया जाता है जिनको राष्ट्र की 'जीवन-रेखा” का नाम दिया जाना युक्तिसगत 
है। भारतीय रेलें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है, जिनमे ६६० करोड़ रुपये की पूजी लगी हुईं है और 


एप 


जो कुल ३५,००० मील में फैली हुई है । इनकी गणना सदा उन मुख्य आधारों में होती 
रहेगी, जिन पर राष्ट्र की अर्थे-व्यवस्था अवलम्बित रहती है । भारतीय रेलो पर पहली प्‌चवर्षीय 
योजना के पूर्व के दशक में बहुत अधिक भार पडा। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में रेलों का विस्तार 
करने की अपेक्षा पुनस्सस्थापन, माल और सवारी गाडियों के डिब्बों के आधुनिकीकरण तथा 
नयी आवश्यकताओ की पूर्ति पर ही अधिक जोर दिया गया । 

३ पहली योजना के निर्धारित लक्ष्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति कर लिये जानें के फलस्व- 
रूप रेलें इस स्थिति को प्राप्त हो चुकी है, कि उन्हें दूसरी पचरवर्षीय योजना की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए भी सगठित किया जा सकता है। पहली योजना के प्रारम्भ में देश में ८,२०६ 
इंजिन, सवारी के १६,२२५ डिब्बे तथा मालगाडी के २,२२९,४४१४* डिब्बे थे। दूसरी योजना 
काल में इनमें १,६०६ इंजिनों, सवारी के ४,८३७ डिब्बों तथा मालगाडी के ६१,७७३ डिब्बों 
की वृद्धि होने की आशा है। इनका अधिकतर उपयोग माल और सवारी के उन अधिक पुराने 
डिब्बो को बदलने के लिए किया जायगा जिन्हें अब उपयोग में नही लाया जा सकता । 
प्रथम योजना काल में जिन मुख्य योजनाकार्यों को पूर्णत कार्यान्वित किया गया, उनमें है; 
३८० मील लम्बी नई रेल लाइनो का बिछाया जाना, ४३० मील लम्बी उखडी हुई रेल 
लाइनो का फिर से ठीक किया जाना, ४६ मील नैरो गेज लाइनो का ब्रौड गेज लाइनो में 
बदला जाना, चित्तरजन रेल इजिन कारखाने की स्थापना जिसमें ३२२ रेल इजिन तैयार 
किये जा चुके है, तथा सवारी के जोड रहित डिब्बों के कारखाने की स्थापना जिसने अपना 
उत्पादन काये अक्तूबर १६५५ मे आरम्भ किया। जिन योजनाकार्यों को कार्यान्वित किया जा. 
रहा है, उनमे है॒कलकत्ता की उपनगरीय लाइनो तथा बद्धमान तक की मुख्य लाइन में बिजली 
का लगाया जाना, गगा का पुल, ४२७ मील लम्बी रेल लाइनों का निर्माण अथवा उनका 
पुन, ठीक किया जाना तथा ५२ मील मीटर गेज रेल लाइनों का ब्रौड गेज लाइनों में 
बदला जाना । 


४. दूसरी योजना मे रेलो का मुख्य कार्य गाल तथा सवारी यातायात की बढती हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, । विभिन् क्षेत्रो में उत्पादन लक्ष्यों के सम्बन्ध में माल याता- 
यात में लगभग ५१ प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है । आशा है बढ़ती हुई आबद्यकताओं की 
पूर्ति के रूप में रेलें बडे पैमाने पर सवारी के और डिब्बे प्राप्त करके, लाइनों की क्षमता 
में वृद्धि करके तथा कार्यक्षमता में सुधार करके देश के विकास में महान्‌ योग देंगी । किन्तु 
इसमें सन्देह है कि रेल उद्योग के लिए जो राशि आवण्टित की गई है, उससे उस समस्त 
अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था हो सकैगी जिसकी योजना काल में अपेक्षा कौ गयी हैं; 
और उनसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं से माल और सवारी के डिघ्बो के सम्बन्ध में १० प्रति- 
शत तथा रेल लाइनो की क्षमता के सम्बन्ध मे ५ प्रतिशत आवद्यकताओ की पूर्ति 
न होने की सम्भावना है। सवारी यातायात के सम्बन्ध में योजना के पाच वर्षों में सवारी गाड़ियों 
में १५ अ्रतिश्नत की वृद्धि की व्यवस्था रखी गयी है। इसमे रेले सवारी-यातायात में होने 
वाली साधारण वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकेगी, किन्तु बहुत अधिक भीडभाड़ 
की स्थिति मे अपेक्षित सुविधा प्राप्त न हो सकेगी। पर माल तथा सवारी गाडियो के उन पुराने 
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डिब्बों को चालू रखने से, जो उपयोग में लाये जा सकते हैं, माल तथा सवारी-यातावाह 
के सम्बन्ध मे कुछ सुगमता अवश्य हो सकेगी । स्थिति पर बिचार किया जाता रहेगा 
और अन्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम की भाँति रेल योजना से आवश्यक सुधार किये 
जाते. रहेगे । 


.,...* दूसरी योजना काल में रेलों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नयी रेल लाइनों का निर्माण 
करना है । यह कार्यक्रम मुख्यतः उन नयी रेल लाइनो के सम्बन्ध में है, जो इस्पात सयन्त्रो, 
कोयला खानों जैसे बड़े औद्योगिक योजना कार्यों के लिए आवश्यक है । योजना काल में 
कुल मिला कर लगभग ८५० मील लम्बी रेल लाइनो का निर्माण किया जायगा । बाद को 
और अधिक वित्त की व्यवस्था हो सकी तो सम्भव है कि इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा 
सके और पिछड़े क्षेत्रों मे कुछ अधिक रेल लाइने और बिछायी जा सके । 


;$ ६. पहली पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलो के सम्मुख पुनस्सस्थापन में और भी प्रगति 
की जाने की आशा है । पहली पचवर्षीय योजना के अन्त मे ६,२६२ इजिन, २,६६,०४६ 
माल-डिब्बे और २३,७७६ सवारी-डिब्बे हो जायेगे । इतमे से ३२ प्रतिशत इजन, १९ प्रतिशत 
माल के डिब्बे तथा लगभग २७ प्रतिशत सवारी के डिब्बे बेकार होकर पुनस्संस्थापन के योग्य 
हो जायेगे। दूसरी पच्रवर्षीय योजना मे २,२५८ इजिन, १,०७,२४७ माल-डिब्बे तथा ११,३ रहें 
सवारी-डिब्बे नये प्राप्त किये जा सकेंगे, जिनमे से १,३५२ इजिन, २३,5५२ माल-डिब्बे, 
६,४४७ सवारी-डिब्बे बेकार इजिनों और डिब्बो की स्थानपूर्ति करेगे। लाइन पर इस प्रकार, 
घेंकार इ जिनों, माल-डिब्बों और सवारी-डिब्बों के बदले क्रश १८३, ८.५ तथा १०.४ 
प्रतिशत इजिन और डिब्बे स्थानपूर्ति करेगे । 


७. बेकाम रेल मार्ग के नवनिर्माण के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी व्यवस्था. 
है । पुराने रेल मार्गों पर रेलगाडी की रफ़्तार सीमित रखी जाय ऐसा नियम बनाना ही 
पक्षा। जिसके परिणामस्वरूप रेल-यातायात की गति कम हो जायेगी और रेल मार्ग पर अधिक 
ग़ाड़ियाँ नही आ-जा सकेगी । पहली पचबर्षीय योजना में रेल मार्ग नवनिर्माण का जो बचा हुआ 
क्राम है, उसके साथ दूसरी पचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर १३,००० मील लम्बे मार्ग का 
नवनिर्माण करना होगा। दूसरी पचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष लगभग १,६०० मील या पाच 
वर्षों में 5,००० मील रेलमार्ग का सुधार करना तय हुआ है । इससे रेल मार्ग का वह हिस्सा, 
जिस पर रफ़्तार सीमित रखनी अनिवार्य होगी, काफी कम हो जायेगा। 


५. ए, रेल-योजना मे लाइनों की क्षमता सम्बन्धी काये,विद्युतीकरण तथा सिगनल में सुधार 
कॉपर काफी ज़ोर दिया गया है । योजना में १,६०० मील रेलमार्ग पर दीहरी लाइन डालने" 
तथा २६५ मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवक्वित करने की व्यवस्था है । 
अतिरिक्त कार्सिंग स्टेशन, शाखा लाइनें तथा कई एक स्टेशनों पर काठा बदलने के लिए 
अतिरिक्त शाखा लाइने तथा अधिक संख्या में रेल-यार्ड बनाने का कार्य भी शुरू क्रिया 
जायेगा | जहा पर रेलवे लाइन डालने की अब गु जाइश नही रही है, ऐसे स्थानों पर कुल 
मिलाक्र ८७० मील तक बिजली से रेल चलाने क्री व्यवस्था की जायेगी । यह भी 


शक 


श्र 


विचार है कि १,२६३ मील रेल-मार्गे प्रर डिज़ल इंजित चलाये जायें। रेल चलाने का कार्य 
अधिक सावधानी से हो सके तथा अधिक सख्या में गाड़िया आ-जा सकें, इसके लिए 
बेहतरीन ढंग के सिगनल और स्वचालित सिगनलो की भी व्यवस्था की गई है । 


8. पहली पंचवर्षीय योजना में यात्रियो, विशेष रूप से तीसरी श्रेणी के यात्रियों को 
अधिक आराम मिल सके, इसके लिये उनको अधिक सुविधाए दी गई हे। प्राप्य सीमित साधनों 
के अन्दर इस कार्य को दूसरी पचवर्षीय योजना में भी भरसक चालू रखा जायेगा। रेलवे 
कर्मचारियों के कल्याण-कार्य के लिये भी काफी व्यवस्था की गई है । भारत में केवल 
रेलवे ही एक ऐसा बड़ा विभाग हूँ जिसमें अत्यधिक सख्या मे कर्मचारी नियुक्त हे, इसलिए अपने 
कर्मचारियों के कल्याण कार्य को अधिक महत्व देना वाछनीय है। पहली पचवर्षीय योजना 
के समाप्त होने तक कुल १० ५ लाख कर्मचारी रेलवे विभाग में हो जायेंगे और दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना तक यह सख्या बढ़कर १२ लाख तक पहुच जायगी । दूसरी पचवर्षीय योजना 
काल में इन कर्मचारियों के रहने के लिए ६०,००० क्वार्टर बनाये जाने की आशा है । इसमें 
कर्मचारियों के लिए वकंशाप से लगे हुए जो नवीन नगर बनाये जायेंगे, उनमें बने क्वा्ंर 
भी शामिल हे । लगभग ६,००० क्वार्टर नये क्रासिंग स्टेशनों और नई रेलवे लाइनों पर 
भी बनाये जाने की सम्भावना है। दूसरी पचवर्षीय योजना काल में कल्याण-योजना 
के अन्तर्गत १३ अस्पताल, ६५ दवाखाने तथा लगभग १,६०० रोगी शय्याओ की व्यवस्था 
की जायगी । 


१०. उपरोक्त रेलवे-विकास-योजना को कार्यान्वित करने के लिए काफी सख्या 
में रेलवे कमंचारी और प्रशिक्षित कारीगरों की ज्लरूरत पड़ेगी । इसके लिए विभाग में काफी 
व्यवस्था और पुनस्सगठन की आवश्यकता होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए 
अन्य प्रकार के यातायात के साधनों, उद्योग तथा योजना के अन्य योजना-कार्यों 
का भी सहयोग प्राप्त करना वाछतीय होगा । यद्यपि रेल-विभाग इंजिन और रेलगाड़ियो के 
निर्माण काय॑ मे देश मे उपलब्ध सामग्री का पूर्ण उपयोग करेगा तथापि ४२५ करोड़ रुपये 
की सामग्री विदेश से भी मग्रानी पडेगी । रेलवे-योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
फौलाद विशद्येष रूप से विदेश से मगाता पड़ेगा । 


सड़कें तथा सड़क परिवहन 

११. ग्राम अथे-व्यवस्था के विकास और राज्य तथा प्रदेशों की सीमा सम्बन्धी अड़चनों 
को मिटाने के लिए सडको तथा उसके यातायात के साधनों के विकास का पर्याप्त महत्व है । 
१६४३ की नागपुर योजना के अनुसार २० वर्षों में देश में कोई भी गाँव मुख्य सड़क से पांच मील 
से अधिक की दूरी पर नहीं होता चाहिए। देश के एकीकरण के बाद यह सम्भव हो 
गया है कि सडकों के विकास काये को विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया जाये । परस्पर दो सडकों 
को जोड़ने वाली सयोजक सडको, पुल तथा वर्तमान सडको के नवनिर्माण पर विशेष ज्ञोर दिया 
गया है। इस क्षेत्र मे, पिछले कुछ वर्षों मे काफी प्रगति हुई है । बिशेष कर गांबो की 
; सड़कों के निर्माण कार्य में सत्य गाव वालो ने विशेष्‌ उत्साह दिखाया और सहू- 

योग दिया | 
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६२. पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भारत में ९७,००० मील गिट्टी की पक्‍की 
सडैंके तथा १,४७,००० मील कच्ची सड़के थी। पहली पचवर्षीय योजना के काल में ही लगभग 
६,००० सील पक्‍क्री धरातल वाली नई सड़कें तथा लगभग २०,००० भील निम्न 
कोटि की और सडर्कें बन जाने की आशा है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सडकों 
के निर्माण कार्यक्रम के अन्तगंत ६४० मील सयोजक सडकों का और ४० बड़े पुलों का निर्माण 
तथा २,५०० मील मौजूदा सडको में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय सडकों के निर्माण 
कार्य के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सड़को के निर्माण में भी काफी प्रगति की गई है। ऐसी 
सडको में जो कि राज्यों को परस्पर जोडती है, तथा जो आ्थिक महत्व रखती हे 
और जिनका निर्माण काय दो वर्ष पहले शुरू किया गया था, काफी तरक्की हुई है। नागपुर 
योजना में सडके बनाने का जो ध्येय निर्धारित किया गया था, पहली योजना के अन्त तक 
वह एक तिहाई पूरा हो जायेगा । 


१३ परिणामस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना में सडक निर्माण कायें के लिए 
अधिक साधन जुटाये गये है । राष्ट्रीय सडको के निर्माण कार्यक्रम मे जो काम पहली पच- 
वर्षीय योजना मे आरम्भ किये गये थे, वे सब पूर्ण किये जायेगे । इसके अतिरिक्त ६०० 
मील लम्बी सयोजक सडको, ६० बडे पुलो का निर्माण किया जायगा, १,७०० मील लम्बी मौजूदा 
सडको की मरम्मत की जायगी तथा गाडिया चलने लायक ३,७५० मील लम्बी सडके चौडी की 
जायेंगी । राष्ट्रीय सडकों के अतिरिक्त, सडक निर्माण का जो कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत १,१४० 
मील लम्बी सडके बनाई जायेगी और ५०० मील लम्बी सडको मे सुधार किया जायगा। राज्यो में 
लगभग ८,००० से ६,००० मील तक पक्‍की धरातल वाली सडके तैयार करने की योजना है। 
राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना कायक्षेत्रों मे तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्त- 
गत भी जनता के सहयोग से गावो मे और अधिक सड़कें बनाई जायेंगी । ऐसी आशा है कि 
नागपुर योजना के अनुसार गांवो में जितनी सडके बनाने का ध्येय रखा गया था उसमे से 
लगभग दो-तिहाई सडकें दूसरी पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक बन जायेगी । 


१४ स्वेच्छा से गैर सरकारी तौर पर सड़क परिवहन सेवा में जो प्रगति हुईं है उसस्रे 
कुई एक गाव, शहरो तथा अन्य गावों से, यातायात की सुविधा होने के कारण जुड़ गये हे । 
अनेक राज्य अपने यहा की यात्री-सेवाओ को बढाने के लिए उत्सुक है । योजना आयोग 
ने इस बात की सिफारिश की है कि वर्तमान सडक परिवहन सेवाओ को धीरे धीरे अपने हाथ में 
ले लेना चाहिए। यदि राज्य स्वय सडक परिवहन सेवाओ को सचालित करने का विचार नही 

लत उसे चाहिए कि गर-सरकारी लोगो को लाइसेस देने की शर्तें कडी न रखे । राष्ट्रीय सडक 
पृहिवहन सेवा की व्यवस्था एक कारपोरेशन के अधीन होनी चाहिए जिसमें रेलवे विभाग और 
'गरू-सरकारी कार्यकर्ता, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे। दूसरी पचवर्षीय योजना काल' 
में माल ढोने वाली गाडियो की व्यवस्था का काम गैर-सरकारी सस्थाओ के हाथ में ही रहेगा। 
'इंप सेवा का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नही है । अभी हाल में सवारी और माल 
ढक वाली गाडियों के विकास के लिए उपाय करन तथा उतमे रोजगार बढाने के सम्बन्ध में 
कतार किया गया है। यह तय हो गया है कि सिद्धात्त और आचार की सहिता के अन्तर्गत 
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पाबन्दियो को ढीला कर दिया जाये और अन्‍्तरौज्यीय मार्गों पर दो जगह टैक्स न लिया 
जाये । केन्द्रीय सरकार का, मोटर वेहिकल एक्ट के अधीन चलने वाली गाड़ियो पर अन्त- 
रॉज्यीय सडक परिवहन सेवा के नियमन करने के लिए आज्ञा विषयक अधिकार अपने 
हाथ में लेने का विचार हैँ । सड़क परिवहन का विकास राज्यो की दूसरी पचवर्षीय योजना 
का एक महत्वपूर्ण अग है । इसके कार्यान्वित होने पर ५,००० नई मोटर गाडिया और बढ़ 
जायेगी । राज्यों मे कई कारखानो का भी निर्माण होगा । 


बन्द्रगाह 

१५, विभाजन के समय भारत के पास कुल पाच बडे बन्दरगाह थे, जहाँ प्रतिवर्ष २ 
करोड़ टन सामान उतारा और लादा जाता था । पहली पचवर्षीय योजना काल से छठा बड़ा 
बन्दरगाह, कंडला का निर्माण पूरा हो गया जिससे सामान उतारने और लादने की क्षमता बढ़ कर 
२ करोड़ ६० लाख टन हो गयी । बड़े बन्दरगाहो के पुनस्सस्थापन और आधुनिकीकरण का कार्ये 
शुरू कर दिया गया है। दूसरी पचरवर्षीय योजना काल में बडे बन्दरगाहों की क्षमता ३० 
प्रतिशत बढा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के अनेक छोटे बन्दरगाहो का विकास 
किया जायेगा । योजना में प्रकाशस्तम्भ के विकास और नवनिर्माण का कार्य विस्तृत रूप से 
किया जायेगा और इनकी व्यवस्था धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी । 


१६ लडाई के बाद भारतीय जहाज़रानी के विकास की प्रगति आशातीत रूप से धीमी 
बनी रही । १६५० से तटीय व्यापार भारतीय जहाज़ो के लिए सुरक्षित रखा गया है, 
लेकिन यात्रियो व माल को ले जाने के लिए जहाज़ पर्याप्त सख्या में उपलब्ध 
नही हो रहे हे । पहली पचवर्षीय योजना के आरस्भ में भारत के पास ३,६०,७०७, 
जी. आर, टी के जहाज थे। पहली योजना का ध्येय ६,००,००० जी आर टी. के जहाज 
प्राप्त करना था | सम्भव है इसमें सफलता भी मिले । परन्तु कुछ जहाज़ द्वितीय योजना 
काल में चालू कर दिये जायेंगे । द्वितीय योजना काल में ६०,००० जी आर टी के जहाज़ो के 
बदले जाने के बाद कुल मिलाकर ६,००,०००जी आर. टी के जहाज़ हो जायेगे । दूसरी 
योजना की समाप्ति पर भारतीय जहाजो द्वारा किया गया सामुद्रिक व्यापार १४५ प्रतिशत 
बढ़े जायेगा । 

१७. हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार किया जायेगा ताकि वहा आधुनिक ढग के चार 
जहाज प्रतिवर्ष तेयार किये जा सके । विशाखापत्तनम में एक ड्राई डाक का निर्माण किया 
जायगा । एक दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के लिये प्रारम्भिक तैयारिया करने का भी सुझाव 
दिया गया हैँ । 


आशभ्यन्तरिक जल परिवहन 
१८. १९वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय जलमार्गों ने परिवहन क्षेत्र में काफ़ी महत्व- 
पूर्ण भाग लिया है । परन्तु रेल प्रणाली के विकसित होने और नदी के ऊपरी हिस्सों में 
सिंचाई के लिये काफी मात्रा में पानी रोक लेने से, जल-परिवहन काफी कम 
होता जा रहा है। तो भी देश के उत्तर-पूर्वी भागों में अभी भी जल-परिवहव 
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के केफो महंत्व बनी हुआ है । यह अनुमान है कि भारत में लगभंग १५००० मौल नदौ- मारे 
आधुनिक जलयानो के लिये उपयुक्त है । अभी १५५४७ मील लम्बी नदिया यन्त्र चालित 
जलयानो के लिए उपयुक्त हे और ३,५८७ मील नदी-मार्ग मे देशी बडी नाबें आ-जा सकती 
है और यहा पर विद्युशक्ति का भी विकास किया जा सकता है। नदियो को 
गहरा करके, नहरे निकाल करके, अथवा छिछले जलमार्ग के उपयुक्त सावे तैयार 
करके, छिछली नदियों को जल परिबहन के अनूकूल बनाया जा सकता है । 
नदी को हमेशा गहरा बनाए रखने की व्यवस्था करने मे काफी पू"जी लगेगी 
इसलिए छिछले जलरू-मार्ग के लिये उपयुक्त नावे बनाने पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । प्रथम योजना काल में जो गया-ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किया गया था, उसमे ऐसे 
लीन योजता-कार्य परीक्षण के लिए शुरू भी कर दिये हे । इनमे से दो योजना कार्य 
अपर गगा और आसाम में उसकी सहायक नदियो पर चालू किए जायेगे और तीसरा बह्मपुत्र 
पर यात्रियों और गाड़ियाँ ढोने के जलयानो के आवागमन के लिए आरम्भ किया जाएगा । 
अपर गगा कै इस योजना कार्य पर दूसरी योजता काल के प्रारम्भ मेंही' काम शुरू कर दिया 
जायगा। अन्य दो योजना कयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य क्रम तैयार किया जा रहा है दूससि 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में गगा बह्मपृत्र क्षेत्र में विकास कार्यो को क्रियान्वित किया जायगा। 
इसमें महत्वपूर्ण जल मार्गों की सफाई, जल परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं तथा रेडियो ठेलीफोन, 
स्वचालित पथ-अदर्शक (बीकन)ओऔर चुने हुए स्थानों पर घाट बनाने की व्यवस्था सम्मिलित 
है । योजना मे बर्फिधम नहर के और मद्रास बन्दरगाह से उसे मिलाने वाली तथा पश्चिमी 
तट की नहरो के विकास की भी व्यवस्था की गई है। 


नागरिक वायु परिवहन 

१६. वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण १६५३ मे हुआ था। इडियन एयर लाइन्स कार- 
पोरेशन द्वारा सचालित सेवाएँ देश के सभी भागों को मिलाती है । इनके वायु मार्गों की कुछ 
लम्बाई १५,२०६ मील है। एयर इडिया इन्टरनेशनल द्वारा सचालित सेवाओ के विमान १४ 
देशो को जाते हे और उनके वायुमार्गों की कुल लम्बाई १६६७३ मील है। दोनो का रपो रेशनो 
ने अतिरिक्त सख्या में विमान खरीदने और सचालन सुविधाओ में सुधार करने के बड़े 
कार्यक्रम बनाए हे । 

२०. पहली पचवर्षीय योजना की अवधि में नागरिक उड्डयन के सम्बन्ध में बहुत-सा 
कार्य कियां गया। इस मे वायुयानों के ६ हवाई अड्डो का निर्माण और वर्तमान अड्डो मे काफी 
कुछ सुधार किया जाना सम्मिलित है। दूसरी योजना काल में आठ और हवाई अड्डे बनाए 
जायेंगें और कई हवाई अडूडों मे दुर सचार का तथा अन्य आवश्यक साज सामान बढ़ाया 
जायगा। योजना में विमान-चालन सम्बन्धी प्रश्िक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हें । 


डाकतार ओर अन्य संचार सेवाएं 
२६. पहली पंचवर्षोय योजना की अवधि में विभिन्‍न सचार सेवाओ मे उल्लेखनीय 
प्रगति हुई है। डाकखानो की सख्या ३६ हजार स बढ़कर ५३ हज़ार, टेलीफोनों की संख्या 
१ लाख ६८ हजार से बढकर २ लाख ६० हज़ार जौर टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थारों 
की संख्या २३८ से बढ़कर १,२०० तक॑पंहुंच गई । समुद्रपारीय सचार सेवांजों के क्षेत्र 
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में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। १२ देशों के साथ रेडियो-तार के, १६ देशो के साथ रेडियो- 
टेलीफोन के तथा ५ देशो के साथ रेडियो-फोटो के प्रम्बन्ध स्थापित किए गए । भारतीय टेली- 
फोन कारखाने की उत्पादन शबिति में वृद्धि हुई है और प्रतिवर्ष ३० हज़ार एक्सचेंज लाइनें 
तथा ५० हजार टेलीफोन बनाए जाने लगे हे । 


२२ दूसरी पचवर्षीय योजना मे सचार का्येक्रमो का और भी विस्तार किया जायेगा। 
आशा की जाती है कि डाकखानों की सख्या ७३ हज़ार तक तथा टेलीफोनो की सख्या 
लगभग ४ लाख ५० हज़ार तक पहुच जायगी । सब महत्वपूर्ण तहसीलो तथा पुलिस चौकियों 
और २० हज़ार या उससे अधिक की जनसख्या वाले सभी नगरो में टेलीफोन करने के सार्ब- 
जनिक स्थान निर्धारित किये जायेंगे । ओपन वायर ट्रक और उसके प्रेषक तारो मे काफी बृद्धि की 
जायगी तथा ट्रक तारो ओर टूक केबलो का भी बिस्तार किया जायगा। पहली योजना की अवधि 
में तारघरो को सख्या ३,१६२ से बढकर लगभग ४५ हज़ार तक पहुच गई थी। इन्हे अब और भी 
अधिक बढ़ाना है ताकि ५ हज़ार या इससे अधिक को जनसख्या वाले सभी स्थानों पर तार- 
घर खुल जाय । समुद्र पार की सचार सेवाओं मे २५ और देशो के साथ सीधी तार, 
टेलीफोन तथा रेडियो फोटो सेवाए चालू हो जाने का भी अनुमान है । 


२३. मौसम सूचना विभाग ने भी कई विभिन्न दिशाओ में विकास किया है । इसमें 
कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डो को मौतम सम्बन्धी सूचनाएं एकत्र करने वाली वेधशालाओ में साज- 
सामानों का आवुनिकीकरण, विभागीय कारखाने खोलना, मध्यवर्ती दूरी तक के लिये मौसम 


, सम्बन्धी सूचना देने के तरीको का विकास और खगोलविद्या तथा नौसेना सम्बन्धी वेघशालाये 


खोलना सम्मिलित है । 


प्रसारण 


२४ अखिल भारतीय रेडियो के २६ केन्द्र है। पहली योजना की अवधि में जो विस्तार 
हुआ है, उसके द्वारा प्रत्येक भाषा के लिए कम-से-कम एक प्रसार केन्द्र हो गया है ओर सभी 
क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण अच्छी तरह से सुने जा सकते हें। दूसरी योजना में सब भाषाओ के 
प्रसार केन्द्रों के प्रसार-क्षेत्र को यथासम्भव अधिक बढाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन क्षेत्रों 
में दूसरे ध्वनिक्षेपक यन्त्र प्रभावशाली नही रहेंगे, वहा लघु तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र लगाए जायेगे। 
राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बढती हुई माग की पूर्ति के लिए तथा देश भर मे राष्ट्रीय प्रसा- 
रण को सुनने की सुविधा प्रदान करने के लिये दिल्‍ली में १०० किलोवाट का एक लघु 
तरग व १०० किलोवाट का एक मध्यम तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र तथा बम्बई, कलकत्ता 
और मद्रास में ५० किलोवाट का एक-एक लघु तरग ध्वनिक्षेपक यन्त्र लगाया जायेगा । 
विदेशों के लिए भी प्रसारण सेवाओ का विस्तार किया जायगा। गावो में रेडियो सुनने की 
आदत को बढावा देने के लिए एक हज़ार तथा इससे अधिक की जनसख्या वाले सभी गावों में 
पचायती रेडियो-सेट लगाए जायेगे । दूसरी योजना की अवधि में इस प्रकार के लगभग ७२ हज़ार 
सेट लगाये जाने की आशा हैं । 
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तेरहवाँ अध्याय 


समाज सेवाएँ 
भूमिका 


दूसरी पंचवर्षीय योजना मे समाज सेवाओ के लिए पहली योजना से लगभग 
दुगुनी राशि की व्यवस्था की गयी है । यद्यपि दूसरी योजना बहुत अधिक विस्तृत पैमाने 
पर बनाई गई है, फिर भी (विस्थापितो के पुनर्वास को छोड कर) समाज सेवाओ पर होने 
वाले खर्च का सावंजनिक क्षेत्र की उन्नति पर सम्पूर्ण खर्चे के अनुपात से ही व्यवस्था की 
गई है । यह सर्वेविदित है कि समाजसेवाओ से लाभ उठाने का प्रत्येक को समान अवसर 
मिलता हे और राष्ट्र का सामाजिक और आशिक ढाँचा सुदृढ होता है। पहली पंचवर्षीय 
योजना में समाज सेवाओ का कार्यक्रम जैसे-जेसे आगे बढा उससे यह प्रतीत होता गया 
कि इस क्षेत्र में ऐच्छिक सेवाओं और सगठित सामुदायिक प्रयासों तथा 
गेर-सरकारी कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक महत्व हे । सामाजिक सेवाओं की उन्नति 
का वास्तविक भार तो ग्राम्य और नागरिक समुदायों पर ही है, जिन्हे अपनी आवश्यकताओं 
तथा अपने साधनो के अनुसार इन कार्यक्रमो को चलाना चाहिये । साव॑ंजनिक कार्यकर्त्ताओ 
का जनता के उपवर्ग के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्‍न प्रकार की 
आवश्यकताओ की पूर्ति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करना है, जो भूतकाल 
में उपेक्षित रहे । उनका वास्तविक कार्य तो यही होना चाहिये कि वे राष्ट्रीय योजना 
में विभिन्‍न समुदायों के कार्यक्रमो की उन्नति मे सहायता दे और उनके प्रयत्नों को यथाशक्ति 
प्रोत्साहन दे । 

२. दूसरी पचवर्षीय योजना में समाज सेवाओ के लिए ६४६ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है, जिसका वितरण विभिन्‍न मदों में इस प्रकार होगा -- 


रुपए ( करोड ) 

शिक्षा ३२० 
स्वास्थ्य (शहरी क्षेत्रों मे जलव्यवस्था भी शामिल है) २६७ 
आवास १२० 
श्रम २६ 
पिछड़े वर्गों का कल्याण ९० 
समाज कल्याण श्८ 
पुनर्वास 8६० 
शिक्षित बे कारो की समस्या सुलझाने की समाज परियोजनाएँ प्र 

९६४६ 
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शक पर 
# 3 
कुकी 
शी 


खास्थ्य 


स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि ब्‌ नियादी स्वास्थ्य सेवाओ का बिस्तार करके 
स्वास्थ्य के सामान्य स्तर को उन्‍्तत किया जाए और उन सेवाओं को जनता की पहुँच के 
अन्दर लाया जाए। विशेषकर पंचवर्षीय योजना मे जिन उद्देश्यो पर ज़ोर दिया गया है वे इस 
प्रकार हें-- 


(१) ऐसे संक्रामक रोगो का नियन्त्रण जिनका असर जनता के बड़े भाग पर 
पड़ता हूं, 


(२) परिस्थितिगत स्वास्थ्यऔौर सफाई की उन्नति, 


(३) उपयुक्त संस्था सम्बन्धी सुविधाओ की व्यवस्था जिससे कि वे स्वास्थ्य सेवाओ 
को संगठित करने के लिए आधार बन सके, 


(४) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मेचारियों के प्रशिक्षण के 
लिए सुविधाओ की व्यवस्था, और 
(५) परिवार नियल्व्रण । 


पहली पंचवर्षीय योजना में जहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए १३१ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की गई थी, वहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना मे २६७ करोंड रुपए की व्यवस्था 
है। जो कार्यक्रम बनाए गए हे वे काफी व्यापक और दूरगामी है । 


२. दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए यह प्रयास किया जाएगा कि अस्पतालों में अधिक 
जगह मिले, और अस्पतालों की सेवाओ जिनमे कर्मचारी, रोगियों के लिए स्थान, साज-सामान 
तथा पूर्तियों में उन्‍तति की जाए। इस उद्देश्य से योजना में ४० करोड रुपए की व्यवस्था 
है । यह अनुमान किया जाता है कि १६५१ में देश में ८६०० चिकित्सा करनेवाली सस्थाएं 
थीं जिनमें १,१३,००० रोगी शैयाए थी। अनुमान किया जाता है कि १९५५-५६ में इन 
संस्थाओं की संख्या १०,००० पहुँच गई और हौयाओ की सख्या १,२५,००० हो गई । इन 
आँकड़ों से पता चलता है कि पहली योजनाकाल में सस्थाओ में १६ प्रतिशत और शैयाओ में 
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१० प्रतिशत की वृद्धि हुईं। दूसरी योजना के अन्त तक संस्थाओं की संख्या १९,६०० और 
शैयाओ: की संख्या १,५५,००० हो जाएगी, ऐसी आशा है और इस प्रकार सस्थाओ की 
सख्या में २६ प्रतिशत और शैयाओ की सख्या मे २४ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 


३. स्वास्थ्य की योजना में देहातो में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की 
व्यवस्था केन्द्रीय समस्या है । इस उद्देश्य को हम इस तरह से प्राप्त करने जा रहे है कि 
राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना क्षेत्र में स्वास्थ्य इकाइयाँ, स्थापित करे। इन इका- 
इयो से कई तरह के काम निकलते हे और इनमें सुजनात्मक तथा निवारणात्मक दोनो तरह 
के काम एक साथ मिलकर किए जाते है । ऐसी आशा है कि पहली योजना के यूग मे कुल 
मिलाकर ७२४ स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित हो जाएगी। अस्थायी योजना के अनुसार जो इस 
समय विचाराधीन है यह प्रस्ताव रखा गया है कि सामुदायिक योजना क्षेत्र, राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा तथा अन्य क्षेत्रो मे ३००० स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएं। राज्य सरकारो के सामने 
भी यह प्रस्ताव हे कि वें १३१ मौजूदा औषधालयो को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयो मे परिणत 
कर दे और कुछ माध्यमिक स्वास्थ्य इकाइयो की स्थापना करे । 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 

४. स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार तथा इन्हे कुशलतापूर्वक चलाने में हम तभी सफल हो 
सकते है जबकि हमें सब तरह के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कमंचारी प्राप्त हो । प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
को इस तरह से सयुकत और सगडित करना हे ताकि रोज़गार सम्बन्धी सुविधाएँ बढे । 
१६५० के अन्त में ५९,३०० पजीक्ृत चिकित्सा व्यवसायी थे । १६५४ के अन्त तक इनकी 
सख्या बढकर ६७,००० हो गई हूँँ। यह अनुमान किया जाता है कि पहली पचवर्षीय योजना 
के अन्तगंत ७०,००० पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो जाएंगे ! प्रति ५,००० आबादी 
पर एक डाक्टर के हिसाब से दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८०,००० डाक्टरो 
की आवश्यकता होगी। इनके साथ ही यदि देख-रेख रखनेवाले अन्य कम॑चारियो को 
गिना जाए, तो कुल मिलाकर ६०,००० डाक्टरो की ज़रूरत होगी यानो प्रति वर्ष 
हमे ४,००० नए डाक्टर चाहिए । १६५०-५१ में जहाँ मेडिकल कालेजो की सख्या ३० 
थी, वहा १९५५-५६ में उतकी सख्या ४० हो चुकी है और इस समय २,५०० से ३,५०० 
तक वाषिक नई भर्ती को व्यवस्था है जिससे कि प्रति वर्ष २००० नए डाक्टर हो सके। राज्यों 
की योजना में २८ मेडिकल कालेजो तथा उनसे सयुक्त अस्पतालो के विस्तार की व्यवस्था है। 
केन्द्रीय सरकार ६ नए मेडिकल कालेजो, तथा मेडिकल कालेजो मे पृर्ण समय तक शिक्षा देने 
वाली इकाइयो, निवारणात्मक औषधियों तथा मनोरोग चिकित्सा विभागों की स्थापना मे 
सहायता देगी । इस बात की व्यवस्था की गई है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्था 
को सम्पूर्ण कर दिया जाए और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा शोध के लिए मेडिकल कालेजो के 


कुछ विभागो का उन्नयन किया जाए। 


५. डाक्टरो के अलांवा स्वास्थ्य कमंचारीवर्ग मे भी कमी बहुत अधिक रही है और 
ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टरो की कमी की पूर्ति हो जाने के बाद भी इनकी कमी बनी रहेगी । 
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१९५४ के अन्त में राज्यों में जो विभिन्‍न वर्गों के लोग पजीकृत थे, उनमें २०,७६३ नर्सें, 
२४,२९०धात्रियाँ,७५६ हेल्‍थ विजीटर,४४६८दाइयाँ और९४६नसं-दाइयाँ होगी । हमारे सामने 
इस समय का आदर्श यह हो सकता' हैँ कि १,००० की आबादी पर एक अस्पताली रोग दैय्या, 
५,००० की आबादी पर एक नसे और एक धात्री और २०,००० की आबादी पर १ हेल्थ 
विजीटर और एक सफाई इन्स्पेक्टर हो। अन्य सम्बद्ध वर्गों के कर्मचारियों के लिए नीचे दी 
हुई तालिका के अन्त में अन्तिम स्तम्भ में जो आँकडे दिए गए है, वे अभी काफी दूर है । पर 
उनसे यह पता लगता है कि इस समय हमारे यहाँ कितनी कमी है और इस कमी को दूर 
करने के लिए हमे कितनी तेजी से काम करना है चाहे हमारे सामने इतना ही उद्देश्य रहें कि 
अत्यन्त प्राथमिक सेवाए ही जनता के लिए कुछ हृद तक प्राप्त हो । 


| 


१६५०-५१ १९५५-५६ १६६०-६१ आवश्यक संख्या 

डाक्टर ५९,००० ७०,००० छ०,००० ९०,००० 
नर्स (जिसमे सहायक 

नसे धात्रिया भी 

आ जाती हे) १७,००० २२,००० ३१,००० <०,००० 
धात्रियाँ + १८,००० २६,००० ३२,००० ८०,००० 
हेल्‍थ विज्ञीटर ६०० ८० ० २,५०० २०,००० 
नसे-दाइयाँ और दाइयाँ ४,००० ६,००० ४१,००० ८०,००० 
स्वास्थ्य सहायक और 

सफाई इन्स्पेक्टर ३,२७० ४,०७० 8,००० २०,००० 


दूसरी योजना मे एक प्रयत्न यह किया जा रहा हैँ कि विभिन्‍न प्रकार के स्वास्थ्य 
कर्मंचारियो के लिए प्रशिक्षण सुविधाओ की ब्यवस्था हो। नर्सो, धात्रियो, दवाफरोशो, 
सफाई इन्स्पेक्टरो तथा मेडिकल कालेजो और ऐसे बडे अस्पतालो मे, जो शिक्षण के लिए 
इस्तेमाल में नही आ रहे हे, दूसरी तरह के विशेष कार्य करने वालो के लिए प्रशिक्षण की 
व्यवस्था हो । इस समय देश मे ६ दनन्‍्त चिकित्सा कालेज हे, उनमें उपयुक्त कर्मचारियों, 
सामान तथा मकान आदि का काफी अभाव है। ४ नए दन्त चिकित्सा कालेज स्थापित करना 
तथा २ मौजूदा कालेजो के विस्तार का भ्रस्ताव हू। योजना मो विभिन्‍न प्रशिक्षण काये- 


क्रमो के लिए ४० करोड़ रुपए की व्यवस्था हे । 


फेलनेवाले रोगों का नियंत्रण 


६. पहली पचरवर्षीय योजना मे फैलनेवाले रोगो पर एक ज़बदंस्त हमले का आरम्भ 
कर दिया था । इन रोगो में मलेरिया, फिलेरियसिस, तपेदिक, कोढ ठथा गुप्त रोग 
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है । पहली योजना में जहाँ इस काम के लिए २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी वहां दूसरी 
योजना में ५५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 


७. मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम में २०० इकाइयो की स्थापना का प्रस्ताव है जिनमे से 
प्रत्येक इकाई घरों के अन्दर डी० डी० टी० का छिड़काव तथा मलेरिया पीडित लोगो को 
मलेरिया निवारक दवाईयो द्वारा १० लाख व्यक्तियो की रक्षा करेगी। पहली योजना के 
अन्त में १६२ इकाइयाँ काम करती होगी । दूसरी योजना मे मलेरिया नियन्त्रण कार्य के 
लिए २७ करोड रुपए की व्यवस्था हैे। फिलेरियासिस नियंत्रण के लिए पहली योजना 
के दौरान में स्थापित १३ नियत्रण इकाइयो के अतिरिक्त ६५ नियत्रण इकाइयाँ और 
२२ सर्वेक्षण इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी । इस नियत्रण कार्यक्रम में कीदठ नाशक 
तथा विष नाशक दवाइयो का छिड़काव तथा रोग पीड़ित क्षेत्रों में हेटराजन गोलियाँ 
खिलाने का प्रबन्ध रहेगा । योजना में फिलेरियासिस नियन्त्रण के लिए लगभग ६ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की है। 


८. तपेदिक नियत्रण मे सबसे अधिक जोर निवारण पर दिया गया है। यह काम १३० 
बी०सी०जी०टीमो द्वारा किए जानेवाले बी०सी० जी० के टीके देने, क्लिनिको की स्थापना,घरेल्‌ 
चिकित्सा का सगठन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण कैच्र तथा सीमित हृद तक रोगियों को पृथक रखने 
तथा पुनर्वास आदि द्वारा होगा । पहली योजना मे १६६ क्लिनिको की स्थापना की गई 
है । दूसरी योजना मे इनकी सख्या बढाकर ३४० कर दी जाएगी । पहली योजना के दौरान 
में ५ प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित्त किए गए है, दूसरी योजना मे १० और केन्द्रों 
की स्थापना प्रस्तावित है। योजना में तपेदिक नियत्रण के लिए १४ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था हैँ । 


६. कोढ नियंत्रण का कार्यक्रम यह है कि क्षेत्र नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित की जाएं, 
जो रोगो के विस्तार तथा कितने लोगों को रोग हुआ है इसका सर्वेक्षण करे, जिनको रोग 
हुआ हैँ उनकी घरेलू चिकित्सा करे और साथ ही ऐसे लोगो की चिकित्सा करें जो रोगो के 
सस्पश्श में आ चुके हू । पहली योजना के काल में ३५ केन्द्र स्थापित हो चुकेंगे, दूसरी 
योजना म १०० अतिरिक्त नियत्रण इकाइयाँ ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है 
जहाँ कोढ़ बहुत फैला हुआ है । राज्यों की योजनाओ में भी कोढ़ के रोगियों के लिए 
अतिरिक्त शयाजओं की व्यवस्था है, इसके अलावा कोढ़-कुटी रों, स्वास्थ्य निवासों तथा कोढ़ 
उपतिवेशो की स्थापता की व्यवस्था है । केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय कोढ़ सम्बन्धी शिक्षा 


ओर शोध सस्था की स्थापना की है । कोढ़ नियत्रण के लिए योजना में ४ करोड से ऊपर 
की ब्यवस्था है। कु 


१०. देद्य के कुछ भागो में गृप्त रोग बहुत ही भयंकर रूप से फैले हुए हे। इन रोगों 
के निदात और चिकित्सा में वर्तमान समय मे जो प्रगति हुईं है, उसको देखते हुए यह 
सम्भव हूँ कि रोग का सक्रमण घटाया जाए बचश्चतें कि स्वास्थ्य के कुछ सार्वजनिक तरीको 
को गुप्त रोग नियत्रण के कार्यक्रम में सिला लिए जाएं। गुप्त रोगो के नियत्रण के लिए राज्यो 
की योजत्नाओं में जो प्रस्ताव है, उन पर इस पहलू से विचार करना पड़ेगा । 


शक 


परिस्थितिगत सफाई 


११. स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओ में जल-पूर्ति की व्यवस्था तथा सफाई प्राथम्रिकता की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । पहली पचवर्षीय योजना में इस मद में शहरी क्षेत्रों के लिये २६ 
करोड रुपये तथा ग्राम्य क्षेत्रों के लिये २२ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। प्राम्य क्षेत्रों 
में बहुत से गावो में स्थातीय विकास कार्यक्रमों के और राष्ट्रीय-विस्तार सेवा तथा सामु- 
दायिक विकास योजना के अन्तर्गत जल-पूर्ति की अच्छी व्यवस्था हो गई है। शहरी क्षेत्रों 
में जल-पूर्ति की समुचित व्यवस्था की योजनाओं में काफी बाधाएँ पड़ती रही है, क्योकि 
कई राज्यों में इन योजनाओं की प्रगति के लिये आवश्यक सामग्रियों तथा संगठनों का 
अभाव है। विभिन राज्यों से जल-पूर्ति के सम्बन्ध मे जो योजनाएं केन्द्र के पास भेजी 
गई , उनमे से १६८ शहरी क्षेत्रों के लिये थी। केच्द्रीय सरकार ने इन में से लगभग १५० 
योजनाओं को या तो स्वीकृति दे दी, अथवा उन पर प्रारम्भिक कारंवाई हो रही है । 
दूसरी पचवर्षीय योजना में राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ में ग्राम्य क्षेत्रों मे जल-पू्ति 
के लिये २७ करोड़ रुपयो तथा शहरी क्षेत्रों के लिये २३ करोड़ रुपयो की व्यवस्था की 
है । केन्द्रीय सरकार ने भी शहरी क्षेत्रों मे जल-पूर्ति व सफाई के निमित्त २५ करोड़ रुपये 
का प्रबन्ध किया है और नियमों को, विशेषतया जल-पूर्ति व सफाई की योजनाओं में 
सहायता के लिए, १० करोड रुपये तक की व्यवस्था की जा रही है । 


देशी चिकित्सा पद्धति 


१२ राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओं मे देशी चिकित्सा पद्धतियों की सहायता के 
लिए ५ करोड रुपये की व्यवस्था की है जो शहरी और ग्राम्य क्षेत्रों में बहुत लोगों कौ 
स्वास्थ्य सम्बन्धी आवद्यकताओ की पूर्ति करती रही हें | दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
१३ आयुर्वेदिक कालेजो और २५५ औषधालयों में सुधार किये जाएगे तथा ५ नए 
कालेज व १,१०० औषधालय खोले जाएगे। केन्द्रीय सरकार ने देशी चिकित्सा पद्धति 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान व उच्च विक्षा का प्रबन्ध किया है। 


पोषक भोजन 


१३ स्वास्थ्य के सरक्षण के लिए पोषक भोजन का होना एक अनिवायें जावश्यकता | 
है । पहली योजना के समय में अनाज के उत्पादन में वृद्धि की गई थी, अब दूसरी योजना 
में, दूध, अण्डा, मछली, मांस, फल, हरी तरकारियो आदि संरक्षक पदार्थों के अधिक उत्पा- 
दन पर जोर दिया जाएगा । गर्भवती और दूध पिलारे वाली माताओ, दुध-मु है, घुटनों 
चलने वाले, स्कूल न जाने वाले छोटे-छोटे तथा स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा मे विकास के साधन इतने सीमित 
है कि केवल इसकी शुरुआत ही की जा सकती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के 
अच्तगत, विशेषतया, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओ, दुध-मु हे और घुटनों चलते 
वाले बच्चों में दूध का पाउडर तथा अन्य पोषक पदार्थों जैसे कि मछली का तेल और चिठा- 
मित्र की गोलिया वितरित किए जाने की व्यवस्था है । 
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१४ इंडियन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च पोषण सम्बन्धी अनुसन्धान की ओर विशेष 
ध्यान दे रही है । इस योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों की भी 
व्यवस्था की गई है । इस कौसिल ने दूसरी योजना के अन्तगंत निम्न विषयो को प्राथमिकता 
देने का निर्चय किया है -- 


१. प्रोटीन सम्बन्धी कमी का सर्वेक्षण और उसका निराकरण 
२ भारतीय बच्चो की शारीरिक वृद्धि और विकास 


२. लेथाइरिज्म व एनडेमिक फ्लुओरोपिस जैसे पोषणाभाव और खाद्य सम्बन्धी 
रोगो पर नियत्रण 


४ पोषण सम्बन्धी क्लिनिकल अनुसन्धान 
५ खाद्य-टैकनोलाजी (चावल अधूरा (पारबायलिंग) पकाने की क्रिया) 
६ बच्चों के दोपहर का भोजन 


७ पोषक तत्वों के गुणावगृणों का अध्ययन, उनके स्फूर्ति-दायक जीवाणुकरण तथा 
प्रोटीन, विटामित और खनिज पदार्थों के जीवरागुकरण के सम्बन्ध में अध्यग्रन 


८ पोषण सम्बन्धी अनुसन्धान करने वाली प्रयोगशालाओ का विस्तार 


9०... 


स्वास्थ्य मत्रालय ने हिमालय की तराई में गण्डमाला रोग के नियत्रण के लिए 
एक योजना बनाई है । 


मातृत्व और शिशुस्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं 


१५ मातृत्व और शिश्षु-सम्बन्धी योजनाओं को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओ में ही स्थान 
देने की व्यवस्था की जाने का विचार है । राज्य सरकारो की योजनाओं में २,१०० मातृकल्याण 
तथा शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में मातृत्व और 
शिशु-स्वास्थ्य सेवाओं में सब से अधिक बाधा शिशुस्वास्थ्यविद्या के अभाव के कारण 
पड़ती हूँ । इसलिए यह विचार किया गया है कि दिशुस्वास्थ्यविद्या के चार प्रादेशिक 
केद्र खोले जाएं ताकि डाक्टरी चिकित्सा और विशेषतः निवारणात्मक और 
आरोग्यमूलक शिशुस्वास्थ्यविद्या के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किये जा सको । 
इन प्रशिक्षण केच्रों में पूर्ण साज-सामान वाले मातृ-कल्याण व शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र 
भी रहेगे, जिससे प्रशिक्षण केन्द्र के आस-पास के इलाके में शिशुस्वास्थ्यविद्या सम्बन्धी 
देख-रेख हो सकेगी । 


परिवार-नियोजन 


१६ परिवार-नियोजन का जो काये-क्रम पहली पंचवर्षीय योजना में चालू किया 
गया था उसे अब और भी ' बड़े पैमाने पर चलाया ज्ायगा। इस कार्यक्रम की मुख्य बाते 
ये हूँ :- 
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( १) परिवार-नियोजन सस्थान खोलने के लिये राज्य सरकारो, स्थानीय अधिकारियों 
और स्वतत्र सगठनो को अन्‌ दान देना। 


(२) कर्मचारी प्रशिक्षण । 


(३) परिवार-नियोजत और जनसख्या सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जनता को 
शिक्षित करना । 


(४ ) मनुष्य की प्रजनन-शक्ति के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना और उसको नियत्रित 
रखने के सावन व उपाय ढूढना । 


(५) राष्ट्र की आबादी सम्बन्धी स्थिति के विवेचन के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना, 
जिसमे सामाजिक, आर्थिक अवस्था और जनसंख्या म परिवर्तेतो का पारस्परिक सम्बन्ध, 
प्रजनन के सम्बन्ध में व्यक्तियों के विचार तथा तौर-तरीके जिनका परिवार की सदस्य- 
सख्या पर प्रभाव पडता है, तथा लोगो को इस बारे में शीघ्रातिशीघ्य शिक्षित करना सम्मि- 
लित है। 


परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के लिये लगभग ४ करोड रुपयों का आयोजन किया गया 
है । यह आशा की जाती हैं कि दूसरी योजना काल में हहरी क्षेत्रों में ३०० और ग्राम्य 
क्षेत्रो मे २००० ऐसे संस्थान खोले जाएगे। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए केन्द्र में दो समितियों की नियुक्ति की गई थी । इनमें से एक का कायेक्षेत्र 
तो जनसख्या सम्बन्धी तीति का निर्धारण था और दूसरी का परिवार-नियोजन सम्बन्धी 
कार्यक्रमों के बारे मे अनुसन्धान करना था 


स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा 


१७. औषधि सम्बन्धी और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं से तभी पूर्ण रूप में स्वा- 
स्थ्य वृद्धि हो सकेगी जब कि लोग इन सुविधाओ से पूरा पूरा लाभ उठाएं औौर स्वास्थ्य के बारे 
में उनके जो तौर-तरीके हे, उन्हें बदल दें । इस सबसे स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार की 
विशेष व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा 
ब्यूरो इस बारे में प्राविधिक निर्देश, सेवाएं और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के लिये व्यवस्था करेगा । दूसरी पचवर्षीय योजना मे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।॥ 
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१ ९; 
गृहनिर्माण-व्यवस्था 


आवास व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में दो मुख्य पहलुओ पर विचार किया 
जाना चाहिए (१) योजना की अवधि मे केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य सावे- 
जनिक अधिकारियों द्वारा आरभ किये जाने वाले गृहनिर्माण कार्यक्रमों का परिमाण और 
कार्यक्षेत्र (२) ऐसी नीतियो का निर्धारण जिन से कम आय वाले लोगो के लिए मकानों 
की व्यवस्था की जा सके । किन्तु ये मकान उतने किरायो पर दिए जाए जितना कि वेदे 
सकें, और अल्प साधन वाले व्यक्ति भी स्वयं अपना मकान बना सके । सस्ती जमीनों, 
ऋण की सुविधाओ, मकान बनाने के सामान के उपयोग के बारे मे निर्देश और 
प्रमाणीकृत भागो के उत्पादन की व्यवस्था के द्वारा गृहनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप को पर्याप्त 
प्रोत्साहन दिया' जा सकता है और इस प्रकार विकास पर व्यय करने के लिए उपलब्ध 
राज्य के सीमित साधनों पर भी बहुत अधिक भार नही पडेगा । 


२. शहरी और ग्राम्य दोनो ही क्षेत्रों मे गृहनिर्माण की समस्या बड़ी विशाल हे । 
ग्रामीण क्षेत्रों में १४० लाख मकान ऐसे हे, जिनमें से बहुतो की मरम्मत या पुनर्निर्माण की 
आवश्यकता है । ग्रामो मे मकानो के लिये स्थान की व्यवस्था के रूप में सहायता की जाने 
की तुरन्त आवश्यकता है, विशेषत' अनुसूचित जातियो और अन्य पिछड़े वर्गो' के लिए। 
राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजता क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए १८,००० मकान बनाए 
गए है और ६५,००० मकानों की मरम्मत की ग़ई है । इन क्षेत्रों में किए गए कार्य से पता 
चला किग्रदि थोड़ा निर्देश और कुछ सहायता दी जाए तो गाव के लोग अपने लिए और 
अधिक अच्छी सफाई, नालियो और प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हे, और अपेक्षाकृत कम 
समय में अपनी यूहनिर्माण विषयक परिस्थितियों में सुधार कर सकते हे। सहकारी स्वबॉ- 
बलस्वन, अच्छे मकानों के प्रदर्शन, स्थानीय सामाव एवं कौशल तथा और अधिक , ननत 


ब्रण|लियों के उपयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-सा कार्य किया जा सकता हे । 


३ शहरी क्षेत्रों में बड़ी जटिल समस्याओं का सामना करना होगा । व्यवस्थित 
नगर योजना न होते के कारण तथा भूमि के उपयोग एवं गृहनिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रलाप पर 
नियत्रण हुए बिना, सावंजतिक अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा स्वय मका। बनाना महंगा 
होता जाता है। परिणामत. जन-सख्या से वृद्धि हो जाने से मकानों की कमी, जो पहले से 
ही बडी उग्र है और अधिक बढ़ जाती हे । नगरों में गृहनिर्माण की समस्या, आ्िक 
योजना की दृष्टि से शहरी विकास की विस्तृत तर समस्या का ही एक भाग है । अव्यवस्थित 

४एवं अनियोजित गृहनिर्माण के खतरों को दूर करने के लिए नगर निर्माण योजना और 
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समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक योजनाएं तेयार करता आवश्यक है । जिन क्षेत्रों में 
विशाल नदी-घाटी योजनाएं चल रही हेँ और जहां राजधानिया हे और जो उद्योग के मुख्य 
केन्द्र है, उनके लिए आचलिक योजनाए तैयार करनी होगी । दामोदर घाटी मे ज्ञीक्ष ही 
आचलिक योजनाएं तैयार करने के विषय में प्रारभिक अध्ययन किया जाएगा। 


४. पिछले बीस वर्षों से विशेषत शहरी क्षेत्रों में मकानो की कमी की समस्या हरसाल 
विकट होती चली गई है । १६३१ से १९४१ तक औरू १६९४१ से १६५१ तक दहरी आबादी 
में क्रक्त १०६ लाख और १६३ लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई । इन दो दश्को मे शहरी क्षेत्र 
में जिन मकानों में व्यक्ति रह रहे थे, उनकी संख्या मे क्रश १८ लाख और १७ लाख की 
वृद्धि हुई । मकानों की बूरी स्थिति होने के अतिरिक्त १९४१ से १९५१ तक के 
दस वर्षों में मकानों की सख्या में भी पर्याप्त कमी हुई । युद्धौछालीन विकास एवं विभा- 
जन के साथ साथ शहरी आबादी में भी वृद्धि हुई | १९५१ से १६६१ तक कुल शहरी 
जनसख्या में ३३ प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है, जिसका परिणाम यह होगा कि 
प्रभावशाली कदम उठाए बिना मकानो की कमी की स्थिति और भी अधिक कठिन हो जाएगी। 


५ अभी इस बात का ठीक ठीक निश्चय नही किया जा सका है कि शहरी क्षेत्रों में 
मकानो की कितनी कमी है । इसका कारण यह है कि मकानो के सम्बन्ध मे ठीक ठीक जाकडे 
उपलब्ध नही हे और मकानों की स्थिति के सम्बन्ध म विश्वसनीय सर्वेक्षण भी विद्यमान नही 
है। निजी रूप से किए गए गृहनिर्माण की प्रगति के विषय में भी सूचना प्राप्त नही है । 
इस सम्बन्ध मे ठीक ठीक आकड़े सकलित करने के लिए अब विशेष प्रयत्न किए जाने 
चाहिएं, जिससे नीति मे समन्वय और प्रगति का निर्धारण प्रभावशाली रूप से किया जा 
सके। १६९५१ में ६ करोड़ २० लाख शहरी आबादी के लिए लगभग १ करोड मकान थे। 
उस वर्ष मे अनुमानत. लगभग २५ लाख मकानों की कमी थी । 


६: निजी गृहनिर्माण की दृष्टि से हाल के वर्षो में मध्यम एवं उच्च आय वाले लोगों 
के लिए मकान बनाने पर अधिक जोर रहा है, परिणामत. कम आय बाले लोगो के लिए 
सकानो की कमी पहले से भी अधिक रही है । पहली योजना में इन लोगो के लिए मकान 
की व्यवस्था करने के निमित्त प्रारम्भिक कदम उठार्‌ गए हे। केन्द्रीय सरकार ने दो मुख्य 
गृहनिर्माण कार्य क्रम हाथ में लिए हें, सहायता प्राप्त औद्योगिक यृहनिर्माण योजना और 
कम आय वाले व्यक्तियों के लिए गृहनिर्माण योजना । पहली योजना के अन्तर्गत नवम्बर 
१६५५ के अन्त तक ७७,००० मकान बनाना स्वीकार किया गया था जिसमें से अब तक 
३४,००० बनकर तेयार हो यए हे । कम आय वाले लोगो के लिए बनाई गई योजना के 
अन्तर्गत २१ करोड़ रु० ऋण के रूप में स्वीकार किया गया हैँ और ४ करोड़ रुपया दिया 
जा चुका हैं। अब तक जो कार्यक्रम चालू हो चुका है उससे अनुमानतः ४०,००० मकान 
बनाए जाएगे । इस दिशा में थोडी होते हुए भी यह शुरुआत महत्वपूर्ण है । राजगीरो तथा 
भवत निर्माण उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी उपयोगी कार्य आरमस्म 
किया गया है । इन प्रशिक्षण सुविधाओं में बिस्तार करने का विचार है। १९५४ मे जो 
राष्ट्रीय भवन निर्माण स गठन स्थापित किया गया या, वहू भविष्य निर्माण विषयक शोध के 
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परिणामों को एकीकृत करने तथा भवन निर्माण मे मितव्ययिता लाने के तरीकों के अध्ययन 
करने में लगा हुआ है । 


७ केन्द्रीय और राज्य सरकारो न भी प्रशासनिक सेवाओ तथा औद्योगिक एव 
व्यवसायिक सस्थाओ में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनवाए हे। 
पुरर्वास मन्त्रालय ने भी पद्चिमी एव पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितो के लिए बड़े 
पैमाने पर मकान बनाने का काम हाथ में लिया हैं । पहली योजना की अवधि मे साब॑- 
जनिक और निजी क्षेत्र मे बनाए गए मकानो की कुल साख्या के मोर्ट आकडे नीचे की 
तालिका में दिए गए हे -- 


सार्वजनिक निर्माण मकानों की सख्या 
औद्योगिक आवास ७७,००० 
कम आय वाले लोगो के लिए आवास ४०,००० 
पुनर्वास आवास ३,२३,००० 
केन्द्रीय और राज्य सरकारो द्वारा आवास ३,००,००० 
कुल योग ७,४०,००० 
अनुमानित निजी निर्माण- ७,५०,००० 
कुल योग १४,९६०,००० 


८. १९५१ से १९६१ तक शहरी क्षेत्रों मे अनूमानत लगभग ८९ लाख मकानों की 
आवश्यकता होगी । इसमे १६५१ की अनुमानित कमी, जनसाख्या में अनुमानित ३३ 
प्रतिशत वृद्धि, प्रतिवर्ष १ प्रतिशत की दर से वतेमान मकानों का मूल्य-हास और वतंमान 
मकानों के ११ प्रतिशत के स्थान पर दूसरे मकान बनाता भी सम्मिलित है । १९५१ से १९४६ 
तक की अवधि में अनुमानत लगभग १५ लाख मकान बनाए गए । दूसरी पचवर्षीय 
योजना में सावंजनिक अधिकारियों, व्यक्तियो द्वारा निजी तौर पर और संगठनों द्वारा 
शहरी क्षेत्रों मे लगभग २१ लाख मकान बनाए जाने की आशा है । इस प्रकार इस 
समय, जहा तक अनुमान किया जा सकता है वहा तक, १९६१ में शहरी क्षेत्रों में 
लगभग ५३ लाख मकानो की कमी हो सकती है । दूसरे शब्दों मे, मोटे तौर पर, १६६१ 
में १६५१ की अपेक्षा मकातो की कमी लगभग दुगुनी होगी । 


६ इस समय द्वितीय योजना के लिए आवास कायेक्रमो के विवरण तैयार किए 
जा रहे हे । योजना मे राज्यों मे तथा काये, भवन-निर्माण और सभरण मन्त्रालय के 
तत्वावधान में कार्यान्वित किए जाने वाले आवास-कार्य क्रमो के लिए १२० करोड़ रु. की 
व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, पुनर्वास, रेल, प्रतिरक्षा और श्रम मन्त्रालयो और 
कैन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी आवास-कार्य्॑रम हे । दूसरी योजना की अवधि 
में सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लगमग १२९ लाख मकान बनाए जाने का अनुमान है 
और निजी रूप से किए गए निर्माण द्वारा लगभग १० लाख मकानों की व्यवस्था होने 
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की आशा है । इस प्रकार कुल २२ लाख मकान बन जाने की आशा हैँ । एक अस्थायौ 
विवरण इस प्रकार से है -- 
मकानो की सख्य' 


(हज़ार मे) 

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास १४२ 
कम आयवाले लोगो के लिए आवास दर्द 
दरिद्र बस्तियो को हटाने और भगियो के लिए आवास ११० 
बागान आवास ११ 
ग्रामीण आवास १२० 
मध्यम आयवाले लोगो के लिए आवास २ 
कैन्द्रीय और राज्य सरकारे तथा स्थानीय सस्थाएं ४०० 
केन्द्रीय मन्त्रालय (कार्य, गृह-निर्माण और सभरण मन्त्रालय के अतिरिक्त) १७६ 
बागान और खाने १७७ 
अनमानित निजी निर्माण ५ +००० 

कुलयोग २,२०६ 


दूसरी योजना में आवास के लिए १२० करोड रु की जो स्थायी व्यवस्था की 
गयी है, वह इस प्रकार है -- 


करोड़ रुपये 
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास प्र्० 
कम आय वाले लोगो के लिए आवास '४० 
दरिद्र बस्तिया हटाने और भगियो के लिए आवास २० 
ग्रामीण आवास प्र 
मध्यम आय वाले लोगो के लिए आवास ३ 
बागान आवास २ 


१०. सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना की इस समय समीक्षा की जा रही 
हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया हैँ कि यद्यपि कनन्‍्द्रीय सरकार निर्माण की २५ 
प्रतिशत तक आध्थिक सहायता देती है जिसमे जमीन की लागत भी सम्मिलित है, और 
मालिको को ३७॥ प्रतिशत ऋण भी देती है, किन्तु मालिको को इस सम्बन्ध मे जो दिलचस्पी 
और उत्साह दिखाना चाहिए वह वे नहीं दिखाते । सहकारी समितियों को लागत के ५० 
प्रतिशत तक ऋण दिए जाते हे । किन्तु मजदूरों की बहुत ही कम सहकारी समितियों ने 
इस सहुलियत का लाभ उठाया है । मालिक और सहकारी समितिया इस बारे में और 
अधिक उत्साह लें, ऐसे उपायों पर विचार किया जा रहा है । 
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११. दूसरी योजना में दरिद्व बस्तियों को हटाने थौर थंगियों के लिए सरानों कौ 
व्यवस्था करने का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है | इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय 
सरकार लागत के ५० प्रतिशत तक ऋण देगी जो २० से ३० साल तक की अवधि में 
४ प्रतिशत सूद की दर से वापिस करने होगे । लागत की शेष रकम आथ्थिक सहायता से 
प्राप्त होगी जो कन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारे या सम्बद्ध सावंजनिक अधिकारी 
बराबर बराबर मिल कर देगे । यह कार्यक्रम पूरा करते हुए दरिद्र बस्तियो के इलाकों 
को हटाने के अतिरिक्त, उन व्यवितवों को और मकान भी देने होगे जो इन दरिद्र 


बस्तियो से हटाएं जाएगे। 
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१३१ 
पिछड़े वर्ग का कल्याण 


भारत जैसे कम विकसित देश में जनसंख्या के ऐसे वर्गों की ठीक ठीक परिभाषा करना 
आसान नही है जिनके लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सामान्य कार्यक्रमों के अलावा 
संरक्षण और सहायता के विशेष कदम उठाये जाए। किन्तु फिर भी जनसख्या के कुछ वर्ग 
विशेष व्यवहार के लिए अन्य बर्गों से पृथक्‌ किये जा सकते हे । वे वर्ग ये हे :--- 

१. अनुसूचित आदिस-जातियां--इन जातियो के सदस्यो की सख्या लगभग १६१ 
लाख है । उन्‍नत सचार-साधनो, अस्पताल और सावेजनिक स्वास्थ्य-सुविधाओ 
तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त इन जातियो की आर्थिक स्थिति 
सुधारने मे सहायता की आवश्यकता है । 

२. अनुसूचित जातियां--इन जातियो के सदस्यो की सख्या ५२१ लाख है। सदियों 
से ये जातिया अनेक अयोग्यताओ से पीडित रही हे, और इसलिए उनकी सामा- 
जिक एवं आर्थिक' स्थिति सुधारने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है । 

३ अन्य पिछड़े बर्ग--इन वर्षों में वे जातिया है जो पहले “अपराधी जातियां' ' 
कहलाती थी। इन जातियो के सदस्यो की संख्या ४२ लाख है, जिनका विशेष 
रूप से उल्लेख करना अपेक्षित है। इन जातियो के सदस्यों के लिए ऐसी परि- 
स्थितिया पैदा करनी होगी जिनमे ये ऐसे नागरिक बन सकें कि साधारण हूप 
से अपने व्यवसाय चला सके । भत्ते, छात्रवृत्तियाँ और इसी प्रकार की अन्य 
सहूलियतें देने के लिए, शिक्षा की दृष्टि से पिछडी हुईं जातियो के कुछ वर्गों 
या भागो को पहले से ही मान्यता दी जा चुकी है । ऐसे अन्य वर्ग भी हो सकते 
है जिन्हे सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछढा हुआ समझा जा सकता हूँ। 
पिछडे वर्ग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए केन्द्रोय 
सरकार इस समय ऐसे बर्गो के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं। 

पहली योजना में प्रगति 

२. पहली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्येक्रमो मे, जन-सख्या के ऊपर बताए गए 

वर्गों की विश्लेष आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए गए थे और योजना में कुल 

मिलाकर ३६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी । इसमें से २० करोड़ रु० की व्यवस्था राज्यों 
की योजनाओ में कौ गयी थी और शेष मे से १५ करोड़ रु० के केन्द्रीय अनुदान अनुसूचित आदिस 
जातियो के कल्याण के लिए और ४ करोड़ रु० अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियो के 
लिए तत्सम्बन्धी योजना और पहले जो “अपराधी जातिया कहलाती थी उनके तथा अन्य 
पिछड़े वर्गों के पुनर्वास और कल्याण के लिए रखे गए थे । सविधान के अनुसार अनुसूचित 
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आदिम जातियो के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए संघ विशेष रूप से उत्तर- 
दायी हू। इस उद्देश्य के लिए १९५१-५२ से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सहायतार्थ अनुदान 
दिये है । आरम्भ मे इस विषय मे प्रगति कुछ धीमी थी क्योकि उपयुक्त कल्याण-योजनाएं 
बनाने और राज्यो मे आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने मे अनिवार्यत कुछ समय 
लग गया। चूकि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की देख भाल के लिए राज्यो में विशेष विभाग 
स्थापित हो गये हे इसलिए दी गई निधिधी का उपयोग करने की उनकी योग्यता भी निरन्तर 
बढी है । 


३. राज्य सरकारो ने कुल अनुमानित व्यय में से ११ करोड रु० से अधिक पिछड़े 
वर्गों को शैक्षणिक सुविधाए देने को व्यवस्था पर खर्चे किया। इसके अतिरिक्स इसी अवधि 
में शिक्षा मन्त्रालय ने, पिछड़े वर्ग के सदस्यो को मैट्रीकुलेशन के बाद की पढाई के लिए 
छात्रवृत्तियो के रूप मे लगभग ३ ४ करोड रु० दिये । केन्द्रीय सरकार ने शुरू मे प्रतिवर्ष ३,००० 
से कम छात्रवृत्तिया देना आरम्भ किया था किन्तु अब वह प्रतिवर्ष २६,००० से अधिक 
छात्रवृत्तिया देती है जिनकी वार्षिक लागत १ करोड रु० से अधिक हूँ । आदिवासी लोगो के 
सम्बन्ध मे इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आश्रम-स्कूलो में उनके लिए मुफ्त 
रहने और उन्हे धन्धो की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। आदिवासी लोगो को उनकी 
अपनी प्रादेशिक भाषाओं मे शिक्षा देने के प्रयत्न किये जा रहे है और हैदराबाद, बिहार 
आसाम और पूर्वोत्तर सीमान्त-प्रदेश (नेफा) में आदिवासियों की जन-भाषा में बाल-पुस्तके 
तेयार की गयी हे। बम्बई, बिहार, उडोसा और, विन्ध्य प्रदेश में एक हजार से अधिक आश्रम- 
स्कूल, सेवा-आश्रम आदि खोले गये हे और बम्बई, बिहार, मध्य भारत और सजस्थान में 
लगभग ६५० सस्‍्कार केन्द्र (बालवाडिया, सामूहिक केन्द्र आदि) स्थापित किये गये हे। 
पूर्वोत्तर-सीमान्त प्रदेश (नेफा) मे आदिवासी अध्यापको को हिन्दी और सम्बद्ध विषयों में 
शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सस्थाए खोली गई हे जिससे कि वे आदिवासी लडकों और 
लडकियों के अध्यापन का कार्ये स्वयं कर सके | यहा स्थानीय आवश्यकताओं और परि- 
स्थितियों के अनुकूल एक सरल प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। 


४, इसी प्रकार, आथिक उच्च ति कै क्षेत्र मे पहली योजना की अवधि मे व्यावसायिक प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था करने, घरेलू उद्योग केन्द्र स्थापित करने तथा छोटे उद्योग आरम्भ या विकसित 
करने के लिए व्यक्तियों और सहकारी समितियों को ऋण और आर्थिक सहायता देने पर 
लगभग ३ ६ करोड रु० खर्च किए गए। पिछड़े वर्ग के बहुत से सदस्यो को टोकरी बनाने 
चमडा कमाने, बढईगो रो, मुर्गी-पालत और मवब्‌-मक्खी पालन आदि घरेलू तथा सहायक उद्योगों 
के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिया गया । कई राज्यो मे आदिवासी लोगो की सहकारी समितिया 
बनाई गई जिससे कि वे अपने छाभ के लिए बनो में पैदा होते वाली छोटी-मोटी चीजी का 
उपयोग कर सके । बिहार तथा उड़ीसा में ३५० से अधिक अनाज के गोले स्थापित किए 
गए । एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि परिचमी बगाल में डेरी समितियों का संगठन 
किया गया और उनका काम सफलता-पूवेंक चलता रहा। सहकारी आधार पर खेती को 
वस्तओं की बिक्री में सहायता देने के लिए सहकारी समितियां भी स्थापित की गई हे । धुर्वोत्तर 
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सीमान्त प्रदेश (नेफा) में एक योजना आरम्भ की गई हैं, जिसका उद्देदय, आदिवासी 
ग्रामीण लोगो को सहकारी स्टोर और सरकारी प्रबन्ध के अधीन दूकानें चलाने के लिए 
प्रोत्साहित करना है । 


५. आदिवासी एवं अनुसूचित क्षेत्रों मे सचार साधनों मे सुधार करने की ओर भी 
घ्यान दिया गया है। अन्य सडक विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्य सरकारो ने आदि- 
वासी लोगो के क्षेत्रो मे छोटी छोटी सचार सड़को, पहाड़ी रास्तो और पुल निर्माण पर लगभग 
६ ५ करोड़ रु० व्यय किया है। आसाम राज्य के जनजातीय क्षेत्र मे सचार साधनों में सुधार 
करने के लिए आसाम सरकार को २ ६ करोड़ रु० का एक विशेष अनुदान दिया गया। आन्ध, 
आसाम, बिहार, उडीसा, मध्य-भारत और विष्ध्य-प्रदेश मे कुल मिलाकर २,३४६ मील लम्बे 
पहाड़ी रास्ते बनाये गए । पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश में स्वावलम्बन और आदिवासी लोगो के 
सहयोग से सहकारी आधार पर सड़के तथा खच्चरो के लिए रास्ते बनाने की योजना में 
बडी सफलता मिली है, और ठेके की प्रणाली की अपेक्षा इस प्रकार सड़क बनाने में व्यय भी 
कम हुआ है । आम लागत की आधी से भी कम लागत पर ऐसी लगभग २०० मील लम्बी 
सड़के बनाई गई हें। 


६. अनुसूचित क्षेत्रों में चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं बढान के 
लिए भी कदम उठाए गए हे । आदिवासी लोगो तथा अनुसूचित जातियो के सदस्यो को जो मुख्य 
कठिनाइयाँ उढानी पडती है, उनमे से एक यह है कि उन्हे पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता । 
पहली योजना कौ अवधि में १०,००५ से अधिक कुंओ की व्यवस्था की गई थी। आदि- 
वासी और/अन्य क्षेत्रों में १३३ अस्पताल और औषधालय खोलने के अतिरिक्त, इन वर्गों के 
सदस्यो को मुफ्त दवा बांदने और रोगी-शय्याओ को सुरक्षित करने आदि के रूप में 
चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी गई । 


७. अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियो के सदस्य साधारणतया जिस 

प्रकार के मकानो में रहते हे, उनकी अवस्था अत्यन्त असंतोषजनक है। इस समस्या के 

#समाधान के लिए पहली योजना की अवधि में मकानों के लिए मुफ्त स्थानों की व्यवस्था 

करने और मकान बनाने के लिए आथिक सहायता, ऋण या मकान बनाने का सामान देने 
पर लगभग ३ करोड़ रु० व्यय किये गये। 


८. देश के कुछ भागों में आदिवासी लोगो द्वारा कभी कही और कभी कही खेती करने 
की समस्या की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है । बहुत से राज्यों में, विशेषकर आसाम, 
आन्ध्ा, उड़ीसा और हैदराबाद में परीक्षणात्मक योजनाएं चालू की गई जिनका उद्देश्य 
यह था कि आदिवासी लोगो को, ऊपर बताए गए तरीके की खेती को छोड़कर कृषि के 
निश्चित तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए | अनुसूचित जन जातियों 
के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करन में जो बड़ी बाधाए रही हे उनमें से 
एक बाघा प्रशिक्षित कल्याण-कायकर्ताओं और प्राविधिक कर्मेचारियो के अभाव की हे । 
पिछले ठीव वर्षों में क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एव ्ादिवासी विषयक शोध के लिए 
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बिहार, उड़ौसा, मध्य-प्रदेश, सौराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर सीमान्त-प्रदेश (नफा) में ससस्‍्थाएं 
ध्थापित हो जाने से इस सम्बन्ध मे स्थिति कुछ सुधरी हें। 


९. अस्पृश्यता की समस्‍या हल करने के लिए, अस्पृश्यता अपराध अधि- 
नियम बनाने के अतिरिक्त, फीचर फिल्में तैयार की गई और प्रचार एकको द्वारा 
दिखाई गई , पोस्टर प्रकाशित किए गए और इश्तहार बाँठ गए, और सामाजिक मेले 
आयोजित किए गए तथा अनन्‍्तर्जातीय भोज किए गए । उन गर-सरकारी सगठनों 
को भी आर्थिक सहायता दी गई जिन्होने अस्पृश्यता निवारक कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने, विशेषत प्रचार तथा प्रकाशन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भाग लिया । 


अनुसूचित आदिस-जातियाँ और त्षेत्र 


१० जिन समस्याओ का ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हें दूसरी योजना की 
अवधि में और अधिक विस्तृत पैमाने पर हल किया जाएगा । इस अवधि में पिछड़े 
वर्ग के कल्याण के लिए कुल €० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है | इसमे से लगभग 
दो तिहाई रकम अनुसूचित जन-जातियो के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकाव 
सम्बन्धी कार्यक्रमों पर लगाई जाएगी। जिन कार्यक्रमों पर सब से अधिक बल दिया 
जा रहा है, उनमें से एक है कभी कही और कभी कही खेती करने वाले आदिवासी 
लोगो को कृषि उपनिवेशों में बसाना । ये बस्तियाँ बहुहेशीय योजनाओं के रूप में 
होगी, जहा भूमि, कृषि-पशुओ, खेती के औजारो, बीजों, खाद आदि के अलावा, छोटी 
मोटी सिंचाई के कार्यक्रम, प्रदर्शन फार्म, बीज स्टोर, खेतो की क्यारिया बनाना, मकान, 
ग्रामीण और पहाडी रास्ते, प्रारम्भिक सकल, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, चिकित्सा 
और सावंजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, वयस्क शिक्षा, कल्याण और सामुदायिक केन्द्र, पशु 
चिकित्सा विषयक सुविधाएं और सहकारी समितियों आदि की व्यवस्था होगी। भूमि 
सरक्षण के लिए और कभी कही तो कभी कही खेती को रोकने के लिए आसाम में एक प्रारम्भिक 
योजना चालू करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अन्यत्र उसका इन समस्याओं को सुल- 
झाने के लिए उपयोग किया जाएगा। 


११ जिन अन्य कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा हे, वे ये हे -- 


(१) एसे रोगो को, विशेषत जो बहुत अधिक फैलते हे, दूर करने की 
योजनाएं । वे रोग हे --मलेरिया, क्षय, कुष्ठ और फफोले पडने वाला 
चर्मरोग । चिकित्सा और सावंजनिक स्वास्थ्य सुत्रिधाए उपलब्ध करने 
और पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने की योजनाए, 


(२) अगम्य क्षेत्रो मे सचार साधतो का विकास विशेषत ग्रामो में उन्नत 
सड़क, पहाड़ी और जगल के रास्ते, छोठें मोढे पुल आदि, और 


(२३) अन्य योजनाएं जिनसे आ्िक परिस्थितियो में शीघ्र सुधार हो सके । 
कुछ र उद्योगों के लिये वन-सहकारी समितियाँ, अनाज के ग्रोले तथा 
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प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्रो का विकास हो रहा है । प्रशिक्षण के 
लिये कल्याण सेवको का चुनाव जहा तक सभव हो सकेगा आदिस 
जातियो से ही होगा । विकास की इस स्थिति मे पर्याप्त सख्या में 
नर्सों और दाइयों आदि को प्रशिक्षण मिलना बहुत आवश्यक है । 
इम्फाल में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा 
हैं जहाँ आदिवासी छात्रो को सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 
डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट कोसं के लिये प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके 
अतिरिक्त छात्रों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जायेगी जिससे उन्हे व्यावसा- 
यिक और टेकनिकल विषयो का अध्ययन करने में सहायता मिले । 


अनुसूचित जातियां 

१२ अस्पृश्यता दूर करने के लिये पीने के पानी के कुएँ, मिली-जुली बस्ती, संयुक्त सामू- 
दायिक केन्द्र बनाने और प्रचार साधनों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियो के लिये आथिक 
उन्नति की भी व्यवस्था है । उनको छात्रवृतियाँ और भत्ता देकर जमीन पाने, पारिश्रमिक मिल 
सकने वाले कला कौशलो का प्रशिक्षण पाने, और अध्ययन करने में सहायता देनी चाहिये । 
ये अनूसूचित जातियाँ भी देश की विशेषकर गाँव की सामाजिक तथा आथिक समस्याओ 
का एक अभिन्‍न भाग हे। उनको सामाजिक असमथंताएं दूर हो रही हे, परन्तु उन्हे काम की 
अधिकतम सुविधाएं मिलनी चाहिये । दूसरी पचवर्षीय योजना का यह महत्वपूर्ण भाग है। 
अस्पृश्यता को दूर करने के लिये जन साधारण और अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों मे जनमत 
और शिक्षा के विकास का काफी महत्व है । योजना मे अस्पृश्यता को दूर करने के लिये 
इस पहलू को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । 


भूतपू जरायमपेशा आदिम जातियाँ 
१३ जो जातियाँ पहले अपराधी समझी जाती थी उनके पुनर्वास के लिये काफी 
ध्यान दिया जा रहा हैँ जिससे उन्हें अच्छा रोजगार मिले और वे अच्छे नागरिक बन सके | 
आचास 


१४ योजना की एक बडी समस्या जिस पर ध्यान दिया जायेगा आदिम जातियों 
अनुसूचित जातियो और पिछडे हुये वर्गों के आवास की है। इसके लिये एक विशेष 


कार्यक्रम की योजना है। अगले पाँच वर्षों में राज्यों का इन लोगों के लिये ८६,००० घर 
बनाने का विचार हैं। 


राज्यीय योजनाओं के लक्ष्य 


१५ राज्य सरकारो ने अपनी योजनाओ में जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया हैं, उनमें 
से कुछ का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा के लिये ७,१०० से ऊपर स्कूल और 
छात्रावास तथा २४ लाख की छात्रवृत्तियाँ तथा भत्ते और साथ ही अन्य सहायताए, जेसे 
पुस्तको तथा वस्त्र आदि की सुविधाए देने का विचार है । छात्रावास में रहने वाले पिछड़े हुए 
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बग्ें के छात्रों को रहने और भोजन के सम्बन्ध में अनुदान दिया जाएगा। यातायात के लिये 
लगभग €००० मील सडक और पहाडी रास्ते बनाये जायेगे। १४,००० से अधिक परिवारों 
को कृषि-भूमि दी जायेगी और लगभग १७,००० व्यक्तियों को व्यापार तथा कुटीर उद्योगों 
के लिये ऋण और आर्थिक सहायत्रा दी जाएगी। लगभग १८,००० व्यक्तियो को कला 
कौशल के भिल्न क्षेत्रों, जैसे सिलाई, कटाई, लोहारी, चमडे का काम, बुनाई, कताई, टोकरी 
बनाना, मधु मक्‍्खी पालन, मुर्गी पाढ्न आदि कामो की शिक्षा दी जाएगी । अनेक प्रकार 
की सहकारी समिर्तियाँ जसे-बहु-धधी समितिया, वन सहकारी समितियाँ, कृषि ऋण 
समितिया आदि को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सृह-समस्या का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है । लगभय १४५ अस्पताल और दवाखाने खोले तथा पानी पीने के २३,००० कुए 
बनाये जाएगे। कुछ खास रोगो के लिये विशेष चिकित्सा केन्द्र भी खोले जाएगे। 


प्रशासनिक कर्मचारीवर्ग 


१६ अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरी योजना प्रयोग में लाने के लिये एक खास परेशानी 
यह हे कि भिन्‍न स्तर के प्रशिक्षण प्राप्त तथा योग्य व्यक्ति कैसे मिलें । इस कठिनाई को दूर 
करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा नाम से एक नवीन स्थायी 
सेवा का आरम्भ किया है जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वैदेशिक सेवा, सुरक्षा सेवा 
ओर अन्य केद्धीय तथा राज्यीय सेवा के साथ ही पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में 
श्रेणी ? और वर्ग २ के स्थानों की पूर्ति करने के लिये तथा विश्वविद्यालयों से लोग आ सके । 
यह स्थानीय सेवा इस समय तो छोटे स्तर पर हे जिसमे प्रथम श्रेणी की ४३ जगहो मे २३ 
पहले दर्जे के और २० दूसरे दर्ज के है । दूसरे पिछड हुए वर्ग और सीमा प्रदेशों के अधिका- 
रियो को अवसर देने के लिये संभवतया इनका और भी प्रसारण करना होगा। 


१७ इन क्षेत्रों मे अधीनस्थ सेवाओं के लिये एक विशेष स्थायी सेवा योजना बनाने 
का विचार हे। आवश्यकता इस बात की हैँ कि कुछ स्थायी कार्यकर्ता हों जो आदिम 
जातियो के बीच रहकर तथा उनके दुख सुख मे साथ देकर उनकी सेवा कर सकें। इस 
बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक आदिवासी अधिकारियो को 
प्रशिक्षण देकर इन क्षेत्रों में काम करने के योग्य बनाया जाए। उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर सीमान्त 
प्रदेश मे प्रथम श्रेणी मे लगभग एक तिहाई, दूसरी मे ४० प्रतिशत और तीसरी तथा चौथी 
में ५० प्रतिशत अधिकारी आदिवासी हे । 

१८. पहली योजना मे पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये तत्कालीन प्रशासनिक प्रबन्धो 
को दुढ करने पर खास जोर दिया गया था। राज्यो की योजनाओ मे मी इस विषय पर विचार 
किया गया है । कैन्द्रीय सरकार योजना के कार्यक्रमो के विफास तथा विशिष्टता पर खास 
ध्यान देती हैँ और प्रशासनिक तथा टंकनिकल व्यक्तियों की आवश्यक सख्या की पूर्ति करना 
चाहती है । 


श्र 


समाज कल्याएं 


किसी भी देश में समाज सेवाओं का विकास अनिवाय॑त. धीरे-धीरे ही होता है । 
इसको मुख्य परिसीमाओं का सम्बन्ध समुदाय के साधनो के परिमाण, प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओ 
के अभाव और समाज कल्याण-कायं में रत सगठनो के साथ है । समाज कल्याण के क्षेत्र में 
सरकार अथवा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यकर्ता तो सामान्यतः 
समुदाय की सेवा में अनेक व्यक्तियों द्वारा श्रमदान के लिए एक प्रेरणा-स्त्रोत का कार्य 
क रते है । भूतकाल मे स्वयसेवा अभिकरण व्यक्तिगत सहायता पर पूरी तरह आश्वित थे । 
यह महसूस किया गया कि समुदाय के हित में इन स्वयसेवी अभिकरणो को इनके कार्य- 
क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, और राज्य एव केन्द्रीय सरकारे इस 
दिशा में वेयक्तिक प्रयास्रों को आगे बढावे । 


२ इन परिस्थितियो को देखते हुए ही केन्द्रीय सरकार ने पहलो पचबर्षीय योजना 
के अन्तर्गत एक केन्द्रोय समाज कल्याण बो्ड को स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य 
स्त्रियों, बच्चो और अपाहिजो के कल्याण-कायें मे रत स्वयसेवी अभिकरणो की सहायता 
करना था । केन्द्रीय समाज कल्याण बोड ने राज्य सरकारो से परामश करके देश भर मे 
राज्य समाज कल्याण बोर्डो को स्थापना को । संगठनों के इस जाल के बिछ जाने से 
दूसरी पंचवर्षीय योजना को अवधि में समाज-कल्याण के बृहद्‌ कार्यक्रमों को हाथ में लेता अब 
सभव हो सकेगा। गत ३ वर्षों मे इन कार्यक्रमों को बुनियाद तो रखो भो जा चुकी है। केन्द्रोय 
समाज-कल्याण बोर्ड अब तक ७८५१ महिला कल्याण सस्‍्थाओ, ६८९ बाल-कल्याण सस्थाओ, 
अपाहिजो और अपराधी मनोवुत्ति वालो में कल्याणकार्य की सेवा करनेवाली २०१ सस्थाओ और 
सामान्य कल्याण का कार्य करनेकली ८११ सस्थाओ को सहायता कर चुका हू । बोडड 
ने देश के प्रत्येक जिले में एक-एक कल्याण-विस्तार-योजना-कार्य का कार्य हाथ में लिया। 
प्रत्येक वोजना काये के अन्तर्गत लगभग २४ गाँवों की सेवा की गई। बोड्ड ने ग्राम सेविकाओ 
और दाइयो के पूर्ण प्रशिक्षण का भी एक कार्यक्रम चालू किया। बाड़ ने स्थियो को घर 
पर ही काम दिलाने के कठिन कार्य का दिललो, पुना, हेदराबाद, और विजयवाड़ा मे श्रो- 
गणेश भी किया। दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बोडड, के प्रत्येक जिले मे ३ और 
कल्याण-विस्तार-योजना कार्य चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है जिससे योजना के 
अन्त तक इनकी कुल सख्या १,३२० हो जाएगी । 


३. बोडे द्वारा निर्मित समितियों या विशेष समूहो ने स्त्रियों और बच्चों तथा 
अपाहिजो और अपराबो मनोकृत्ति वालो के कल्याग-कार्य से सबद्ध समस्याओं का अध्ययन 
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किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे है । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के अन्य कार्यक्रम अपराधी मनोवृत्ति वाले बालको, नेतिक और सामाजिक 
स्वास्थ्यं विज्ञान, भिखमगो की समस्याओ और काम सिखानेवाली सेवाओ के बारे मे 
है जिनकी रूप-रेखा विचाराधीन है। 


४ समाज कल्याण के सभी क्षेत्रो मे प्रत्येक स्थानीय समुदाय को जरूरतमन्दो और 
अपाहिजो को सहायता और राहत पहुँचाने का मुख्य दायित्व निभाना पडता हूँ । राज्य और 
उसके द्वारा स्थापित अन्य अभिकरणो की भूमिका अनिवायेत सीमित होती है, तथापि पहली 
पंचवर्षीय योजना के अनुभव से पता चलता हे कि सावेजनिक पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध 
कराए गए साधन और कायंकर्ता समुदाय के प्रयासों में प्राण फू कने और अत्यधिक श्रमदान 
आकर्षित करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हे । योजना आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय 
सगठन के रूप में स्थापित भारत सेवक समाज तथा कई अन्य स्वय-सेवी सगठन इस रीति से 
समुदाय के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल हुए हे । दूसरी पचवर्षीय योजना में 
इन कामो के और बढने की आशा है । दूसरी पच्रवर्षीय योजना मे समाज कल्याण परियोज- 
ताओ के लिए २८ करोड रुपये, स्थायी विकास के निर्माण-कार्यों के लिए १५ करोड़ रुपय 


और रचना कार्यक्रमों मे जनता के सहयोग सम्बन्धी विशेष परियोजनाओं के लिए ५ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था हूँ। 


५»... रैछडे 


१५४ 
श्रम-नीति ओर कार्यक्रम 


पहली योजना की श्रम-नीति में नये कानून बनाने की अपेक्षा पहले से विद्यमान काननों 
का पालन भली प्रकार करवाने पर अधिक जोर दिया गया था। मालिकों और मजदूरो के 
झंगडे तय करवाने के लिए, विभिन्न स्तरो पर परस्पर विचार-विनिमय कर लेने की सलाह 
दी गयी थी। योजना का लक्ष्य श्रमिको की मजुदूरी मे वृद्धि करता रखा गया था । राज्य- 
कर्मचारी-बीमा-योजना, कर्मचारी निर्वाह निधि कानून,और कारखानों मे काम करने 
वाले मजदूरों के लिये सरकारी सहायता से मकान बनाने जैसी योजनाओ पर विद्यष 
ध्यान दिया गया था जिनसे सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हो। कारखानो, बागानों 
और खालनो में काम करने की अवस्थाओ में सुधार करने का यत्न किया गया था। श्रमिकों के 
स्वास्थ्य और सुरक्षा की दुष्टि से, उत्पादन की समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययच करने के लिए 
एक केन्द्रीय श्रम-सस्था खालनें और कुछ उद्योगों में उत्पादन का अध्ययन करने का निरचय 
किया गया। कई राज्यो में श्रम-कल्याण-केन्द्र भी स्थापित किये जाने वाले थे , 


२. पहली योजना की अवधि मे मालिको और मजदूरो के सम्बन्धो मे सुधार होता दिखाई 
दिया । योजना में सुझाये गये कई काम, सरकार, मालिको और मजदूरो के परस्पर सहयोग से 
पूरे किये गये । मालिको ने काम करने की अवस्थाओ में सुधार करने की आवश्यकता को अधिका- 
धिक समझा और मजदूरों ने भी सब मिलाकर राष्ट्र का उत्पादत बढ़ाने में थोग देवे की 
तत्परता दिखलायी । 


३. पहली योजना के समय जो श्रम-तीति रखी गयी थी और मालिक-मजदूरों के आपसी 
सम्बन्ध सुधारने के लिए जो कुछ किया गया था, उन सबके आधार-भूत सिद्धात दूसरी योजना 
की अवधि में भी लागू किये जा सकेगे; नि.सदेह समाजवादी ढग का समाज स्थापित करने का 
निरचय कर लेने के कारण उनमें थोडा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा । योजना के सार्वजनिक 
भाग का क्षत्र के विस्तृत हो जाने के कारण उस क्षत्र में काम करने वाले श्रमिको पर भारी उत्तर- 
दायित्व आ पड़ेगा और क्योकि साबबंजनिक कारखानो मे काम करने की अवस्था को निजों 
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क्षेत्र के लिए आदर के रूप में उपस्थित करने कौ आशा कौ जाती है, इंसलिए इनके 
प्रबन्धकर्ताओ को श्रमिकों के हिल्ो का ध्यान विश्येषद्प से रखता पड़ेगा ! योजना-आयोग 
ने १९५५ के मध्य में एक प्रतिनिधि मडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था कि 
वह ऐसी श्रम-नीति सुझाये जिससे इस उद्देश्य की पूति तो हो ही जाय, साथ ही वह संबद्ध 
मालिको और मजदूरो, दोनो को, पसन्द भी हो । इंस मडल ने विचार विमर्श के पश्चात जो 
सुझाव दिये, उन्ही को आगे सक्षेप में समझाया गया है। 


४, मजदूर सघो के वर्तमान कानून मे मिम्न उद्देश्यों से सुधार किये जाने की आवश्यकता 
है--( १) मजद्र-संघो में बाहर-वालो की सख्या कम हो जाय, (२) सघ को कुछ 
शर्तें प्री करने पर कानूती मान्यता प्राप्त हो जाय, (३) यूनियनों के पदाधिकारियों की 
माज्लिकों का कोप भाजन बनने से रक्षा हो सके, और (४) यूनियने अपने आथिक आधार को 
अपने ही साधनो के द्वारा पृष्ट कर सके । इस प्रकार के कानून की आवश्यकता मणदूर-संघ 
आदोलन को बल प्रदान करने के लिये भी है। मजदू रसघ आदोलन में, मजदूरों के अपने ही 
प्रयत्नो से एकता लाने की भी आवश्यकता है । 


५ मालिक-मजदूरों के झवगडे निपटाने के लिये आपसी बातचीत और स्वेच्छापुर्वक किये 
गये पच फंसलो पर बार बार बल दिया जाना चाहिए। सरकार को उन्ही मामलो में दखरू देवा 
चाहिये जो आसानी से न सुलझ सके। “इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट” (औद्योगिक झगडा 
कानून) में वर्तमान सशोधन इसी दिशा मे किया जा रहा है। 


६. “इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट” मे पच-फैसलो की शर्तों पर अमल कराने की वर्तमान 
व्यवस्था अधिक प्रभावशाली नही है । पच-फंसले पर अमल कराने की जिम्मेवारी स्थायी औद्यो- 
गिक न्यायालय पर डाल देनी चाहिये, ओर दोनो पक्षो के लिय सीधे इस न्यायालब तक 
पहुचना सभव होना चाहिए । 


७, मालिकों और मजदूरों में मिल-जुलकर विचार करने की व्यवस्था पर भी भव्री 
भाति अमल हो रहा है। परन्तु उसकी पहुँच नीचे के मजदूरों तक नही हो पाती । मजदूर- 
समितियाँ भ्री ठीक प्रकार काम नहीं कर रही हे। उनकी कार्य-श्रणाली को सुधारने की 
आवश्यकता है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन कर ऊपर दिखलाई पड़ने वाली 
सदभाषना को नीचे तक पहुँचाने का साधन बन जाएँ । 


८. योजना को सफल बनाने के लिए मजदूरो और मैनेजरो में अधिकाधिक मेल-जोल 
बढ़ते रहना आवश्यक है। इससे दोनो के सम्बन्ध सुधर जायेंगे और उत्पादन के बढाने में 
सहायता मिलेगी । इसके लिए यह सिफारिश की जाती है कि हरेक कारखाने में 'एंक-एक 
प्रबन्ध-परिषद बना दी जाय, जिसमे प्रबन्धकर्ताओं और मजदूरो, दोनो के प्रतिनिधि बराबर 
बराबर संख्या मे हों । इत प्रबन्ध-परिषदों को सब प्रकार की जानकारी देने! की जिम्मेदारी 
प्रबन्धकर्ताओ पर रहनी चाहिए, और इन्हे' वित्तीय मामलो के सिवाय, कारखानों की सक्र 
दातों पर विचार करने का अधिकार होना चाहिए। वरन्तु जो प्रदन मजदूरों के सम्सिल्नित 
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संगठन द्वोरा हल करने के क्षेत्र में आते हों उन्हे इन परिषदों के विचारक्षत्र में सम्मिलित 
नहीं करना चाहिए। श्रम-कल्याण के प्रइनों पर विचार पहले मजद्र-समितियों में किया 
जा सकता है और फिर, यदि आवश्यकता हो, तो उन्हे प्रबन्ध-परिषदों के सामने रखा जा 
सकता है। 


६. भविष्य में सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार शीक्ष होने की सभावना है, 
इसलिए सरकार को, मालिक के नाते, उपयुक्त आदर्श उपस्थित करने चाहिएँ । सार्वजनिक 
कारखानो के प्रवन्ध-कर्ताओ को कानूनो के प्रभाव से बचने का या ऐसी रियाबते प्र प्त करने 
का प्रयत्न नही करमा चाहिए जो निजी क्षेत्र के कारखानो को न मिलती हो। 


१०. बिकसित होती हुई अर्थे-व्यवस्था मे पारिश्रमिक देने की नीति ऐसी होनी 
चाहिए कि उससे श्रमिकों का वास्तविक पारिश्रमिक बढता चला जाने का निश्चय हो जाय। 
ऐसी नीति उत्पादन में वृद्धि और श्रमिको को इस बात का आइश्वासन देने पर द्वीकि उन्हे 
उनका उचित भाग अक्श्य मिलता रहेगा आधारित हो सकती है । मजदूरी त्य करने 'की 
वर्तमान प्रणाली ऐसी है कि उसका प्रभाव बहुत थोडा नफा कमाने वाले कारखानो वर नही 
पडता । सोचकर देखना चाहिए कि इस प्रणाली को बदल कर ऐसा क्यो न कर दिया जाय 
कि सजदूरी निर्धारित करते हुए औसत कारखानो की अवस्थाओं को ही आधारमाना 
जाय । परिणाम को देखकर मजदूरी देने की पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए, और 
यह अब तक जहाँ प्रचलित नही है वहाँ भी इसे प्रारम्भ करना चाहिए परन्तु यह पारिश्रमिक 
न्यूनतम होना चाहिए। यह परिवतेन मजदूरों के साथ सलाह करके करना चाहिए। 


११. मजदूरी के दरों का लेखा सग्रहीत करने और विभिन्न श्रेणियो के मजदूरों के 
रहन-सहन के व्यय के सूचक अंकों को एक से आधार पर लाने के लिये आवश्यक उपाय करने 
चाहिएँ। यह तो आवद्यक है ही कि मजदूरी तब करने के सिद्धांत ऐसे बनाये जायें जो 
हमारे सामाजिक आदर्श के अनुरूप हो । सब उद्योगों मे मजदूरी के झगडे तय करने के लिये 
त्रिदलीय मजदूरी-बोर्ड भी तुरन्त ही कायम कर देने चाहिएँ । 


१२. कर्मचारी निर्वाह निधि की योजना को इतना विस्तृत कर देना चाहिए 
कि इसमें वे उद्योग और व्यापारिक दूकानें आदि भी शामिल हो जाएँ जो अब तक 
मही हैं । सुझाव यह है कि देश के जिन उद्योगों में मजूदूरो की सख्या १०,००० है 
उनको और व्यापारिक अतिष्ठानों आदि को दूसरी योजना की अवधि में ही निर्वाह 
निधि की स्कीम में शामिल कर लिया जाय । इस निधि के चदे की दर भी ६र्ड प्रति 
रुपया से बढ़ाकर ८ई प्रति कर देने का सुझाव है। इन सुझावों के वित्तीय पहलू पर 
विचार किया जा रहा है । 


१३ कारखानों मे काम की अवस्थाए सुधारने के लिए, वर्तमान कानूनो के पालव 
किये जाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्‍त, निर्माण उद्योगो, 
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परिवहन सेवाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों मे भी काम की अवस्थाएं नियमित करने 
के लिए कानून बनाना चाहिए। ठेके पर मजदूरी करने वालो की समस्या की भी जाच 
करनी चाहिए, जिससे उन्हे यथासम्भव सुरक्षा प्रदान की जा सके। 


१४ पाच वर्ष हुए, खेती के मजदूरों की स्थिति की जाच की गयी थी। 
उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त है। उसस्ले खेत-मजदूरों की बरोजगारी और अ्ध॑- 
बरोजगारी की विशालता का पता चल जाता है। आज की अवस्था में, इस वर्ग के मजदूरों 
के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करके, उनकी प्रभावकारी सहायता नहीं की जा सकती । 
इस विषय पर, देहातो के विकास की समस्याओ के श्रसग में एक अन्य अध्याय में 
विचार हो चुका है । यहा उसकी ओर ध्याव दिलाकर इतनी बात सुझा देनो काफी हूं 
कि इन लोगो के रहन-सहन की और इन्हे रोजगार मिलने की अवस्थाओ में सुधार के 
उपाय करते रहते का, केन्द्र और राज्यो की सरकारो को निरन्तर और नियमपूर्वक ध्यान 
रखना चाहिए, और समय समय पर यह देखते रहना चाहिए कि उन उपायो पर अमल 
कितना हो रहा हूं। 


१५. कोयले और अभ्यक के खान-मजदूरो के लिए जैसे कल्याण-कोष खुले हुए हूं 
देसा द्वी एक कोष मगनीज-व्यवसाय के मजदूरों के लिए भी खोलना चाहिए। यह भी 
देखना चाहिए कि इन तीनो कोषो का इकट्ठा प्रबन्ध किया जा सकता है या नही। 


. १६ मजूदूरों की दिक्षा के क्षेत्र मे, मजदूरो के बालकों को काम सिखाने के स्कूल 
खोलने चाहिए और मजदूर-सधो के कार्यकर्ताओं को सघ के काम मे प्रशिक्षित करने के लिए 
कोई योजना तैयार करनी चाहिए । 


(७. बम्बई में इस समय जो “सेण्ट्रल-लेबर-इन्स्टिट्यूट“ बन रहा है उसे दूसरी योजना 
की अवधि में विस्तृत किया जायगा । उसमे औद्योगिक मनो-विज्ञान और औद्योगिक शरीर-विज्ञान 
का अध्ययन करने के विभाग तो अभी बढाये»जा रहे हें। बाद को और भी विभाग खोले 
जायगे । कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में कमश. औद्योगिक मजूदूरो के स्वास्थ्य रक्षा और 
कल्याण के अजायबधर खोले जायगे । 


१५. दूसरी योजना में श्रम-कार्यक्रमो की पूर्ति के लिए २६ करोड़ र० रखे गये हे। कई 
राज्यो ने भी अपनी योजनाओ मे मजदुरो के लिए कल्याण-केन्द्र खोलने का कार्यक्रम रखा हैँ। 
इन केल्धो के व्यय और सचालन का अधिकतर भार मालिको और मजूदूरों के ही स़रगठनो पर 
पड़ेगा। राज्यों की सरकारों का भाग उसमें थोड़ा ही होगा। 


६६. दूसरी पच-वर्षीय योजना में अधिक जोर उद्योगो, खानो और परिवहन के 
विकास पर दिया गया है । इस कारण कुशल कर्मचारियों की माय निरन्तर बढ़ती चली 
जायगी। उसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ को विश्येष व्यवस्था करने का ध्यान 
रुका जायगा। केन्र-सरकार के श्रम-मन्त्रालय को ओर से अब जो प्रशिक्षण-कैद्ध चलाये 
जा रहे हूं, उन्हे राज्यो के सुपुर्द कर दिया जायमा । उनमें १०,००० अ्यक्तियों को 
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प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरी योजना की अवधि मेँ, उनमें प्रतिवर्ष २०,००० 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा कर दी जायगी। कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता 
पूरी करने के लिए, दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में अप्रेन्टिसो के प्रशिक्षण की व्यक्स्था 
की जा रही है । यह व्यवस्था धीरे धीरे बढायी जाती रहेगी यहाँ तक कि योजना की 
समाप्ति पर औद्योगिक कारखानों में प्रति वर्ष ५००० अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगे ) 
प्रशिक्षण की सुविधाओ का विस्तार प्रशिक्षित प्रशिक्षको मिलने पर भी निर्भर करता है, इसलिए 
दो 'इन्स्टीट्यूट खोले जा रहे हे । 


२०. दूसरी योजना के भारी औद्योगिक कायक्रम के कारण काम-दिलाऊ दफ्तरो का 
काम भी बहुत बढ जायगा। इस कारण इन दफ्तरो को अब राज्य सरकारो के प्रबन्ध मे चलाया 
जायगा; केन्द्र सरकार इनमे केवल समन्वय का काम करेगी। इन दफ्तरो का क्षेत्र भी विस्तृत 
किया जा रहा है। ये अब रोजगार सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करने वाले अभिकरणों 
का भी काम करेगे। आशा है कितब ये रोजगार बढाने की योजनाओं को पूरा करने में 
अच्छी सहायता कर सकेगे । इस समय दफ्तरों की सख्या १३१ है। दूसरी योजना की अवधि 
में यह सख्या २५६ तक पहुच जायगी । 
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; ६; 
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास 


देश के विभाजन के बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित 
व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास का कार्य एक मुख्य राष्ट्रीय समस्या थी। पहली 
पंचवर्षीय योजना में 5५ लाख ३० हजार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास को उच्च 
प्राथमिकता दी गई, और इस सम्बन्ध मे कुल १३६ करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था 
की गई। 

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति 

२, पहली योजना को समाप्ति पर पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग २३ लाख 
विस्थापित व्यक्ति खेती-बाडी मे लगाए जा चुके हे, और उन्हे कर्ज और अनुदास के रूप में 
सहायता दी गई है। शहरी क्षेत्रो मे १२ लाख व्यक्तियों को निष्क्रान्तो के घरो में और १० 
लाख व्यक्तियो को २००,००० नए बने घरो में बसाया गया है । राज्य सरकारो ने विस्था- 
पित व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में छोटे धधो, उद्योगो और व्यवसायों मे लगा कर बसने के 
निमित्त ५,००० र० प्रति परिवार के हिसाब से कर्ज दिये हे। बडे-बडे धधो के लिए 
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा बडी राशिया भी कज्े के रूप मे दी गई है । व्यावसायिक प्रशिक्षण 
केन्द्र खोले गए हे, जिनमे अब तक लगभग ७५,००० व्यक्ति विभिन्‍न घधो के सम्बन्ध 
में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हे, और ६,००० आजकल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 
है । विस्थापित छात्रो को शिक्षा देने वाली निजी शिक्षण सस्थाओ को भी आर्थिक 
सहायता प्रदान की गई है। विस्थापित छात्रो को भत्ते, फीस की माफी, अनुदान और छात्रवृत्ति 
आदि के रूप मे आर्थिक सहायता दी गई। १४ नए नगर बसाए गए जिससे विस्यापित व्यक्तियो 
को सुचारु रूप से रहने को स्थानव रोज़ी मिल सके। इन नगरो में जलपूर्ति, नालियो 
और बिजली आदि नागरिक सुविधाओ के विकास की व्यवस्था भी की गई है । इन नगरों 
में रोजगार के अधसर बढाने के लिए हाल ही मे सरकारी सहायता द्वारा कुछ उद्योग-ध्धे 
खोलने की योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हे । अनुमान है कि अब तक जो उद्योग-ध्धे खोले जा 
चुके हे उनमे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए लगभग ११,००० विस्थापित व्यक्ति 
खप चुके हे । परश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो के सम्बन्ध मे 
बनाई गई मुआवजा योजत्ता भी चालू कर दी गई है । जब तक इस योजना को पूरी 
तरह अमल में ला कर मुआवजा आदि का भुगतान न हो जाय, तब तक विस्थापित 
ब्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या की ओर ध्यान देता आवश्यक रहेगा । 


पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति 


३. पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बंगाल और आस-पास 
के इलाकों में लगातार आते रहे हे। ३८,३२३ लाख व्यक्तियों मे से, जो अब तक 
भारत में आ चुके हे, ३८८,००० परिवारों को खेती-बाड़ी और अन्य सहायक उद्योगों में 
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लगाया जा चुका है। शहरी और ग्राम्य क्षेत्रों में मुख्यत. सरकारी कर्जों के द्वारा, विस्थापित्त 
व्यक्तियों ने लयभग ३५०,००० मकान बनवा लिए हे । लगभग २२,००० विस्थापित व्यक्ति 
व्यावसायिक और प्राविध्िक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है, और ८,००० आजकल प्रशिक्षण पा रहे 
है । लगभग ८5,००० परिवारो को व्यापार सम्बन्धी कज् दिए जा चुके हे। 
निरन्तर विस्थापित व्यक्तियों के आते रहने से पृवी-राज्यो में पुनर्वास की समस्या 
विज्येषतया कठिन हो गई है । यह अनुमान किया गया है कि अभी लगभग १७०,००० 
परिवारों को बसाता बाकी हैं। 


दूसरी योजना के पुनवास कार्यक्रम 


४ दूसरी योजना के अच्त्र्गंत पुनर्वास कार्यक्रमों को निम्न वर्गों मे बांठा गया है: 
(१) शहरी क्षेत्रों के लिये कज (२) ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कर्ज (३) कृषि भूमि का विकास 
(४) आवास व्यवस्था (५) म्रध्यम, छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास (६) शिक्षा 
(७) व्यावसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण और (८) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं । पृ१श्नर्वास 
वित्त प्रशासन द्वारा भी कर्जे दिए जाएगे । दूसरी योजना में इन कार्यक्रमो के निमित्त ० करोड 
रुपये की व्यवस्था की गई है ! स्वभाबत इस राशि में से अधिकतर खर्च पूर्वी पाकिस्तान 
से आए विस्थापितों को बसाने मे ही होगा । फिर भी, जेसा पहले कहा जा चुका है, च्‌ कि 
मुआवजा योजना के पूरा होने से कूछ समय लगेगा, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान 
से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी इस योजना में थोडी 
व्यवस्था की गई है। 


५, ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कर्जे देने की योजना के अन्तर्गत लगभग ८०,००० पूर्वी पाकिस्तान 
से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों को खेती-बाडी और अन्य सहायक उद्योग घधो के लिए कर्जो 
देकर गआम्य क्षेत्रों में बसाने का प्रस्ताव है । पूर्वी पाकिस्तान से आए खेतिहर विस्थापितो को 
फिर से बसाने के लिए परिचिमी बंगाल के अलावा अन्य राज्यों मे भूमि प्राप्त करने और उसका 
विकास करने की समस्या की ओर तत्काल ध्यान देना होगा । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने राज्यो 
से कहा है कि वे पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितो को भूमि देने की व्यवस्था करने के लिए 
विशेष रूप से प्रयास करे। देश के विभिन्‍न भागो में कृषि योग्य उपयुक्त भूमि खण्ड उप- 
लब्ध करने के प्रयास किए जा रहे हे, विश षतया उडीसा, विन्ध्य प्रदेश, मैसूर, आनन्द व 
हृदराबाद में । 


६, आंगशा की जाती है कि शहरी क्षेत्रों में कर्जे देने की योजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकि- 
स्तान से आए हुए लगभंग २०,००० विस्थापित परिवारों को सहायता मिल सकेगी । निरन्तर 
घटते पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए कुछ उन्त विस्थापित व्यक्तियों की सहायता की भी 
व्यवस्था की गई हैँ जो मुआवजा-योजना से कोई लाभ उठाने के हकदार नही हे या जिमके 
दावे बहुत थोडी राशि के लिए हे । पुनर्वास वित्त प्रशासन ढ्वारा अधिकतर पूर्वी राज्यो के 
प्राथियो को ही कर्दा मिलेगा । पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो 
के लिए आवास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य के सम्बन्ध मे जारी निर्माण-कार्य समाप्त 
करना और जो उपनगर और नगर बसाए जा चुके हे उनका विकास करना है। पूर्षी 
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पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो के लिए आवास कायक्रम के अन्तर्गत लगभग 
१३,००० परिवारों को औसत रूप में २,५०० रुपया प्रति परिवार के हिसाब से कर्ज मिल 
सकेगा। प्रति मकान पर ५,००० रुपये के खर्च के हिसाब से १२,०००भकानों का निर्माण किया 
जाएगा। जो बस्तियाँ बसाई जा चुकी हे, उनके विकास के लिए भी योजनाएँ बनाई गई है 
और विस्थापित व्यक्तियो को बस्तियो मे. नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 
नगरपालिकाओ और स्थानीय निकायो को सहायता देने का भी आयोजन किया गया है। 


७, दूसरी योजना के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी प्रदेशों में और उन क्षेत्रों मे जहा 
विस्थापित व्यक्ति अधिक सख्या में हे, शरणार्थी कस्बो और बस्तियो मे मध्यम, छोटे और 
कुटीर उद्योगो के विकास के लिए समूचित राशि की व्यवस्था की गई है । इन औद्योगिक 
योजनाओ का, योजना के अन्तगंत औद्योगिक विकास के व्यापक कार्यक्रम के साथ समुचित 
समन्वय करने की भी व्यवस्था की गई हे । 


८ विस्थापित छात्रो और निजी शिक्षण सस्थाओ को सहायता देने का काये- 
क्रम पद्चमी क्षेत्रों में कुछ सीमित आधार पर जारी रहेगा। पूर्वी राज्यो मे इस सम्बन्ध 
में कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रो में कुछ नए कालेज और बहुत से प्राथमिक और 
माध्यमिक स्कूल खोले जाने का प्रबन्ध है । विस्थापित व्यक्तियो को विभिन्‍न व्यवसायो के 
लिए प्रशिक्षण देना जारी रखा जाएगा ताकि वे प्रशिक्षित कार्यकर्ता और टेक्नीशियन बन 
सके। दूसरी योजना काल में ७०,००० विस्थापित व्यक्तियो को प्रशिक्षण देने का 
प्रस्ताव है । 


९ पूर्वी पाकिस्तान से पिछले वर्ष बहुत से विस्थापित व्यक्तियो के आ जाने 
से पूर्वी क्षेत्रों के नगरो और बस्तियों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को समुन्तत करने 
की विशेष आवश्यकता है | चू कि उपलब्ध साधन पर्याप्त नही हे, शहरी क्षेत्रों में नए 
अस्पताल और ग्राम्य क्षेत्रो में औषधालय तथा मातृ-कल्याण केन्ध खोले जाएगे । तपेदिक के 
अस्पतालो और सेनीटोरियमो में विस्थापित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोगी-शय्याओ की 
व्यवस्था भी की जाएगी। 


१०, दूसरी योजना में पुनर्वास कार्यक्रम का जो रूप होगा उसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। पुनर्वास कार्यक्रम व व्यापक आ्थिक तथा सामाजिक विकास 
के कार्यक्रमों को तेजी से समन्वित किया जा रहा हैँ। जिन राज्यो में पश्चिमी पाकिस्तान के 
विस्थापितो को बहुत अधिक सख्या में बसाया गया है, वहा पुनर्वास की समस्या बहुत हद तक 
राज्य के सामान्य आथिक विकास की समस्या का ही अग बन गई है। यह आवश्यक है 
कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियो की समस्याओं के समाधान के लिए 
जो कायक्रम बनाया जाए उसका यदा कदा समीक्षण होता रहे ताकि समय और परिस्थिति 
के अनुसार उसमे फेर-बदल किया जा सके । 


। 
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अनेको वर्षों से जतता के एक बहुत बडे वर्ग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि 
सामाजिक नीति के एक आवश्यक अंग के रूप में मादक पेयो तथा स्वास्थ्य के लिए हातनि- 
कारक ओऔषधियो के प्रयोग पर पाबदी लगायी जानी चाहिए। इस बात को शझ्वविधान के 
४७ वे अनुच्छेद में एक निदेशक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जा चुका हूँ । इस बारे में 
सामान्‍्यतया बहुत कम प्रगति हुई है, इसलिए योजना आयोग ने एक विशेष जाच समिति 
नियुक्त की, जो राज्य सरकारो द्वारा इस विषय में किए गए उपायो से प्राप्त अनुभव की 
जाच करे और राष्ट्रीय आधार पर मद्य-निषेध कार्यक्रम के बारे में सिफारिश करे तथा यह भी 
बताए कि यह कार्यक्रम किन सोपानों में तथा कैसा संगठन स्थापित करके पूरा किया जाए । 
अभी हाल में इस समिति का जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर राज्य सरकारों एवं 
केन्द्रीय मत्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है । यहा तो केवल इतना बता 
देना ही पर्याप्त होगा कि इस विषय के प्रति सामान्यत क्या दृष्टिकोण हूं । 


२. किसी भी आधारभूत सामाजिक नीति पर विचार करते हुए वित्त-व्यवस्था का 
यद्यपि बहुत अधिक व्यावहारिक महत्व है फिर भी एकमात्र उसे ही निर्णयात्मक नहीं मान 
लेता चाहिए । असली महत्व की बात तो यह है कि कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाए कि 
वे एक निश्चित अवधि में सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके । मद्य-निषेध के बारे 
मे देश भर में एक समान रुख अपनाने की आवश्यकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में 
राज्य सरकारो को विस्तृत कार्यक्रम बनाने होगे । कुछ राज्य अन्य राज्यो से आगे निकल 
जाएगे और बे इस बारे में जितनी प्रगति कर सकेगे, उतना ही वे दूसरे राज्यों का पथ-प्रदर्शन 
कर सकेगे और उनके अनभव के आधार पर दूसरे राज्य अपने विस्तृत कार्यक्रम बना 
सकेंगे । 

३ मद्य-निषेध जैसी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए कई दिशाओ में काम करना 
होगा । वे दिश्ञाएँ ये हे -लागू करने के उपाय, जन-मत को तैयार और विकसित करना, सामा- 
जिक सेवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ऐच्छिक काय तथा वेकल्पिक दिलचस्पियो 
और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था | दिशा तो एक ही रहेगी पर देश के विभिन्‍न भागो में जो कदम 
उठाए जाएगे, उनमें स्थानीय दशाओ और परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍नता होने की गुजाइश 
है। ऊपर जिन दिशाओं की ओर सकेत किया गया है, उनमें प्रत्येक राज्य बहुत से विशिष्ट कार्ये 
कर सकता है। मद्य-निषेध जाच समिति ने समस्त देश में समान रूप से मद्य-निषषेष लागू करने की 
तिथि अप्रैल, १९५८ सुझाई है । हमारे विचार में यह बात व्यावहारिक रूप से लाभकारी होगो 
यदि प्रत्येक राज्य सरकार निद्चत कार्यक्रम बनाकर इस समस्या को सोपानों म सुलझाए और 


रैघा३ 


मध-निषंध सम्बन्धी समस्त सामाजिक एव प्रशासनिक कार्यवाही के क्षेत्र म विशिष्ट लक्ष्य 
निर्धारित करके उन्हे प्राप्त करे। जो कार्यक्रम चाल किया जाए, उसकी मुख्य दिशाओ के बारे 
में सामान्य हूप से एक मत तो होना हो चाहिए और उसमे निरन्तर समीक्षा एवं मूल्याकन की 
व्यवस्था भी होगी किन्तु यह आवश्यक नही है कि सघ के समस्त राज्यो के लिए एक जैसे कदम 
उठाने या मद्य-निषेध के लिए एक जेसी तिथिया निर्धारित करने पर जोर दिया जाए। हमार 
विचार से अन्तत्न मद्य-निषेध के उद्देश्य की ओर बढने का यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत 
होता है। 

४ मद्य-निषेध जाच-समिति ने एक केन्द्रीय सम्रिति नियुक्त करने की सिफारिश की है जो 
मद्य-निषेध कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगी, और विभिन्‍न राज्यो में इस सम्बन्ध मे किए 
गए कार्यों को समन्वित करेगी तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयो के विषय मे जानकारी 
रखेगी। यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय समिति साल में एक बार राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
को अपना प्रतिवेदन दे। इन सिफारिशों से हम सहमत हे । जेसा कि समिति का विचार 
हैं, और जिसे हम भी उपयोगी समझते हे, राज्यो में मद्य-निषेध बो्ड और जिला 
मद्य-निषेध समितिया स्थापित की जानी चाहिएँ और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 
मद्य-तिषेष प्रशासक भी होने चाहिएँ । 


५ समिति के कईं प्रस्तावों पर मन्त्रालयों एवं राज्यो द्वारा विस्तृत विचार किए जाने की 
आवश्यकता है । हमारा यह सुझाव है कि राज्य सरकारे निम्न रूप से इस विषय मे प्रारम्भिक 
कार्यवाही कर सकती हे - 

१ मादक पेयों के सम्बन्ध में विज्ञापनगो और साव॑जनिक आकर्षण के साधनों को 
बद कर दिया जाए । 
२ सावंजनिक स्थानों में ( होटलो, होस्टलो, रेस्तोराओ, क्लबो,) और सावेजनिक 
स्वागत-समारोहो पर शराब पीना बंद कर दिया जाए । 
इस प्रकार के नियम लागू करते हुए इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि 


विदेशी दूतावासों के अधिकार सुरक्षित रहे और विदेशी दर्शकों एवं पर्यटको को कोई 
असुविधा या दिक्कत न हो । 


३ निम्न उद्देशयो के हेतु क्रमिक कार्यक्रम बनाने के लिए प्राविधिक समितियों 
की स्थापना की जाय - 


(क) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे मदिरा की दृकानो की सख्या 
धीरे-धीरे कभ की जाए, 

(खत) सप्ताह में मदिरा की दूकानें अधिक से अधिक दिन बंद रखी जाए, 

(ग) भदिरा की दृकानो के लिए स्वीकृत मदिरा की माता घटाई जाए, 


(पघ) भारत के आसवनीयो द्वारा तैयार की गई आसवित ,मदिरा के 
सादक तत्व को क्रमश. कम किया जाए, 


बढ 


(च) निदिष्ट औद्योगिक एवं अन्य विकास योजनाकाय क्षेत्रों मे या 
उनके आस-पास मदिरा की दूकाने बद कर दी जाए, और 


(छ) शहरों और ग्रामो की मुख्य सडको और निवास स्थानों के पास से 
हटाकर भदिरा की दूकाने अन्य दुरवर्ती स्थानों पर ले जाई जाए। 


४. सस्ते और स्वास्थ्य-वर्धक कोमल पेयो के उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं बढाने 
के लिए सक्तिय कदम उठाए जाए, 


५. मनोरजन केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले सगठनो की 
सहायता की जाए, और 


६ राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कायें क्षेत्रो और समाज कल्याण विस्तार 
योजना कार्यों मे मद्य-निषेध को रचनात्मक कारयें के एक अग के रूप मे सम्मिलित किया जाए । 


| ६. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने उपयु क्तदृष्टिकोण का आमतौर से समर्थन किया है । 


चौदहवां अध्याय 


शिक्षा ओर वेज्ञानिक शोध 
4 
शिक्षा 


किसी देश को शिक्षा पद्धति का असर वहा की आशिक प्रगति की रफ्तार पर पडता 
है, तथा यह भी मालूम हो जाता है कि उस आशिक प्रगति से क्या लाभ हो सकते हे । आथिक 
विकास स्वाभाविक रूप से मानवीय साधनों की माग करता है, और लोकतात्रिक ढाचे 
में ऐसे मूल्यों तथा मान्यताओं के निर्माण की आशा की जाती है जिनके लिये शिक्षा बहुत 
महत्वपूर्ण साबित होती है। समाजवादी ढग के समाज का अर्थ यह है कि विभिन्‍न स्तरो पर 
प्रत्येक कार्य मे जवता का सहयोग और रचनात्मक नेतृत्व प्राप्त हो । भरपूर विकास के युग में 
शिक्षा के लिए जो साधन आवशण्टित होने हे तथा जिन लक्ष्यो को सामने रखकर हमें 
चलना है, उनका निर्णय, उस समय जबकि आर्थिक और सामाजिक विकास की 
योजनाये बनाई जा रही हे, एक कठिन समस्‍या है । हाल के वर्षो मे शिक्षा के ढाचे 
के सम्बन्ध मे बहुत कुछ विचार-विमश हुआ है, और बहुत से विषयों पर परिवतंन 
के लिये कुछ विशेष प्रस्तावों पर शिक्षा शास्त्री सहमत हो चुके हे, जेसा कि विश्व- 
विद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अन्य कई ऐसी समिलियों की रिपो्टों 
से, जिन्होने गत कुछ वर्षो मे शिक्षा सम्बन्धी समस्याओ पर विचार किया है, जाहिर है । 
यर्थष्ठ साधनों के अभाव के कारण इनमे से कई प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की दिशा मे 
यथ्ेष्ठ प्रगति सम्भव नही हो सकी है । दूसरी योजना कोल में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम क्‍या 
होगे इस सम्बन्ध म विचार हो रहा है । इस अध्याय मे दूसरी योजना की पृष्ठभूमि में शिक्षा 
की समस्याओ के कुछ पहलुओ तथा विचारणीय सुझावो पर प्रकाश डाला जा रहा है। - 


२. संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में एक यह भी है कि राष्ट्र १० साल के अन्दर 
प्रत्येक बालक और बालिका के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ब्यवस्था 
करते का प्रयत्व करे और इस प्रकार की शिक्षा तब तक जारी रहे जब तक कि बच्चे १४ 
साल की उम्र म न पहुँच जाए। पहली योजना शुरू होने के पहले परिस्थिति यह थी कि 
६ से ११ साल के वय-वर्ग के बच्ची में से ४२ प्रतिशत के लिए प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्था 


(४६ 


थी । इनमें से बालकों की संख्या ५९ प्रतिशत और बालिकाओं की २४ प्रतिशत थी । पहुलो 
योजना के अन्त मे इस वय-वर्ग के ५० प्रतिशत बच्चो के लिए अतिरिक्त सुविधाएं 
प्राप्त देगी और स्कूल जाने वाले बच्चो मे बालक ६८ प्रतिशत और बालिकाए ३२ 
प्रतिशत होगी । ११ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग में जिन बच्चो के लिए सुविधाए प्राप्त 
है, उनकी सख्या बढकर १४ से १७ प्रतिशत हो चुकी है, पर स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चो 
में लडकिया २० प्रतिशत ही हे । १४ से १७ वर्ष के 'वय-वर्ग में पहली योजना के काल में 
छात्रो की सख्या ६४ प्रतिशत से € प्रतिशत पहुँच गई, पर स्कूल जाने वाले बच्चों में 
लडकियों का भाग १/६ ही है । बहुत से बच्चे, विशेषकर देहातो के बच्चे, २ या ३ साल 
स्कूल जाने के बाद स्कूल छोड देते हे। इससे बड़ा अपव्यय होता है और इसे दूर 
करना है । 


३ शिक्षा मे प्रगति और आथिक विकास के कार्य क्रम जिस रफ्तार से तालमेल रखते हुए 
चल सकते है, उसके सम्बन्ध मे ये आकडे कुछ आधारभूत प्रइन उत्पन्त करते हैं। यह तो 
स्पष्ट ही है कि इस समय जो साधन प्राप्त हे, उनमें से एक बडा भाग आर्थिक विकास में 
ही लगाना है । दूसरी योजना के लिए शिक्षा पर कुल प्रस्तावित रकम ३२० करोड़ रु० हैं। इसके 
अलावा राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में 
जो खर्च होगा, वह अलग हैं । इसमे से २२५ करोड़ रुपये राज्यो की योजना मे और ६५ करोड 
रुपये केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय की शिक्षा योजना मे आवण्टित हे। शिक्षा के सम्बन्ध में 
खुर्चे का अस्थायी आवन्ठन इस प्रकार है : 


(अंक करोड़ रुपयो मे ) 





प्रशासन ७४ 
प्राथमिक (जूनियर बेसिक) शिक्षा ८२.६ 
मिडिल स्कूल शिक्षा २४,२ 
साध्यमिक शिक्षा ४२.५ 
विश्वविद्यालय शिक्षा ६६९, & 
प्रौद्योगिक शिक्षा ४६, दे 
समाज शिक्षा ५,० 
विविध ४२, १ 

३२०, ० 

इस कार्यक्रेम में जी सौपान गिनाएं गएं है, उर्के सम्बन्ध में ब्योरा इस प्रेकार हूँ। 


प्राथमिक शिक्षा 


४ जो कार्यक्रम बनाए गए हे, वे यदि कार्यान्वित किए जाए तो यह आशा की जाती है कि 
हसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष वाले वय-बर्ग के ६० प्रतिशत, तथा ११ से १४ वर्ष वाले 
बय-दर्गे के १६ प्रतिशत बच्चो के लिए शिक्षा सुविधाए प्राप्त होगी । प्राथमिक कक्षाओं में ६६ 


१ैधर 


लाख और माध्यमिक कक्षाओं में ८ लाख छात्र बढेगे। इन लक्ष्यो की पूति के लिए ६०,००४ 
नए प्राथमिक स्कूल तथा ५,००० मिडिल स्कूलो के खोलने की आवश्यकता है। आशा की जाती 
है कि बेसिक स्कूलो की सख्या १२,००० हो जाएगी और जिन मौजूदा स्कूलो कौ 
बेसिक स्‍्कूलो में परिणत किया जायगा, उन्हे मिलाकर प्राथमिक और माध्यमिक स्कलो 
की सख्या १३ प्रतिशत हो जाएगी। यह स्पष्ट है कि समस्या के बडे आकार को देखते 
हुए प्रगति को गति को काफो बढाना पडेगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मे शिक्षको के 
प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। १६५०-४१ में प्राथमिक स्कलो मे प्रशिक्षित 
शिक्षकों का अनुपात ५६ प्रतिशत था जो पहली योजना के अन्त तक अनुमानत* ६४ प्रतिशत 
हो जाएगा। दूसरी योजना काल में इसे बढाकर ७४ प्रतिशत तक पहुचा देने की आशा है । 


५ यह जरूरी है कि साधतो के सीमित होने पर भी आगामी १० सालों मे, 
संविधान मे उल्लिखित १४ वर्ष तक के बच्चो को निशल्क और अनिवायं शिक्षा देने के 
निदेशक सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्ठा की जाए | इस लक्ष्य को 
तीसरी योजना के अन्त तक भी प्राप्त करने के लिए, केद्वीय और राज्य सरकारो को 
मिल्कर योजवात्मक तरोके से कान करना पडेगा और अनेक विशेष उपाय भी 
करने पडेगे। जहाँ तक हो सके खबे मे कमी करनी पडेगी, अपव्यय रोकना होगा और 
ऐसा प्रत्नन्थ निरिचत करना होगा कि प्राप्प साधन सामान्यतः जितने समय चलते, उससे 
अधिक चले । साथ हो, स्थावीय सामूहिक प्रयासों से साधनों को बढाना पड़ेगा । लड़कियो की 
शिक्षा के लिए भी फौरन हो विशेष उपाय करने पडेगे। यदि वत॑मान प्रवत्तिया कायम रही 
तो यह सम्भव है कि दूसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के वय-वर्गो के 5० प्रतिशत 
बालक स्कूलों में होगे, पर बालिकाओ का प्रतिशत ४० से भो कम ही रहेगा। यह विषमता 
केवल बालक और बालिकाओ को स्थिति में ही नहो, बल्कि देश के भिन्न-भिन्न अंचलो में भी 
है, क्योकि देश के कुछ हिस्प्ो मे शिक्षा को प्रगति राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है । 


६- इस सुझाव पर कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकारी खर्च मे जहा तक हो 
सके कमी की जाए, प्राय यह आलोचना की जाती है कि इससे शिक्षा का स्तर गिर 
जाएगा। यह निरविवाद हूँ कि अच्छो शिक्षा पद्धति वही होगो जिसमे शिक्षा के गुण और परिमाण 
दोनो का ध्यान रखा जाए और दोनो मे किसी को भी अवहेलना नहीं की जा सकती। उच्च- 
तर मानदड प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रयोग तथा उन्‍नत तरीको पर बराबर ज़ोर देना 
बहुत ही महत्वपूण है। शिक्षको को प्रशिक्षण-सुविधाएं, पुस्तको की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षा 
में सहायक उपकरण तथा साज-सामान, शिक्षण-कार्य का ऐसा सगठन जिससे योग्य लोग 
इसे अपनाए, ये कुछ थोडो सी बाते हे, जो शिक्षा के मानदड उच्च बनाने के लिये 
जरूरी हे। स्वाभाविक है कि विकास को वर्तमात दशा में सल्‍्या पर जोर देना एक तात्का- 
लिक आवश्यकता है। देहातो के पुनर्निर्माण में स्कूलो का बहुत बड़ा भाग है और यह ज़रूरी है 
कि दूसरी योजना के अन्त तक कोई भी गाव, जिसकी आबादी ५०० या उससे अधिक है, सकल 
के बिना न रह जाए । स्कूल स्थापित हो जाने पर मोटे तौर पर उसका बनियादी 
शिक्षा के ढग पर विकास एक बहुत ज़रूरी बात हूँ। अन्य उभ्नोति काय क्रमो के साथ साथ 
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बुनियादी शिक्षा को विकसित करने का कायें चालू रखा जाए और योजनात्मक प्रपोगों कै 
द्वारा इसको यलनपूर्वक सहारा दिया जाए। 


७. प्राथमिक सतह पर शिक्षा में तेजी से वृद्धि करने के लिए मितव्ययता 
की चेष्टा करनी चाहिए। मितव्ययत्ता कई दिशाओं में विशेषकर इन बातों में होनी चाहिए 
(१) इमारतो पर सरकारी खर्च कम किया जाए (३) बारी (शिफ्ट )की पद्धति पर स्कलों 
को सगठित किया जाए (३) जहाँ तक सम्भव हो, ६ से ११ वाले वयवर्ग के लडके लडकियों 
को एक साथ शिक्षा दी जाए। गाँव मे इमारतों का स्वीकृत मानदड पूरा होने पर ही 
नए प्राथमिक स्कूलों की स्थायना पर निर्मर नही होता चाहिए । बच्चे अधिकांश समय खली 
हवा में पेडों के नीचे पढ़ सकते हे और इमारतें तो केवल गौण काम देती है। 
गाव के मन्दिरों तथा पचायतघरो को समाज शिक्षा और स्कूल के लिए इस्तेमाल किया 
जा सकता है। यदि एक स्कून चालू हो जाए, तो परिस्थिति अनुकूल होने पर और स्थानीय 
सहयोग प्राप्त होने पर इमारत की व्यवस्था की जा सकती है। कई राज्यो मे इमारतों पर लागत 
घटाने की व्यवस्था की गई है और इस मामले से विभिन्‍न राज्यो में सूचनाओ तथा तजर्बों का 
लेन-देन होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप एक राज्य मे प्रारम्भिक स्कूल की इमारत के लिए ज़िला 
स्कूल बोडड के प्राथमिक स्कूल के शिक्षको के निर्वाह-निधि कोष से कर्ज दिया जाता है। १६५१ 
में केन्द्रीय शिक्षा परामशंदाता मण्डल ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसे इन्ही 
दिद्ाओ में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में स्थानीय संस्था तथा राज्य सरकारों के बीच के 
सम्बन्ध पर सलाह देनी थी। कुछ राज्यो ने शिक्षको के लिए आवश्यक निवास स्थान के 
बनाने की व्यवस्था की है । शिक्षिकाओ के लिए घर बनाने के लिए विशेष सहायता की 
आवश्यकता हो सकती है पर शिक्षको की जिम्मेदारी साधारण रूप से ग्राम-समाज पर 
छोडी जा सकती हूँ । 


८, शिक्षा-शास्त्रियों में कई लोगो का ऐसा मत हैं कि शिक्षा के विस्तार के लिए 
बारी पद्धति को ग्रहण करना चाहिए । बारी पद्धति से एक ही शिक्षक साधारण रूप में 
अधिक छात्रो को पढा सकता है, इस प्रकार विस्तार का खर्च यानी शिक्षको सम्बन्धी 
खर्च और आवश्यक अतिरिक्त इमारतो का खर्च भी कम होता है । जहा ज़रूरत हो लडकों 
और लडकियों के लिए अलग शिक्षा देने की व्यवस्था भी की जा सकती है । शहरो मे भी 
देहातो की तरह बारी पद्धति को ग्रहण किया जा सकता है । 


तिरुवाकुर-कोचीन, बम्बई और अन्यत्र जो तजरबेंं किए गए, उनसे यह ज्ञात 
हुआ है कि इस पद्धति को कार्यान्वित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती । हाल ही 
में केन्द्रीय शिक्षा परामशंदाता मण्डल की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि जहा 
भी ज़रूरत हो वहा सकल सम्बन्धी प्रचलित परिस्थिति का अच्छी तरह सर्वेक्षण करने के 
बाद बारी वाली पद्धति प्रवरतित की जाए । बू नियादी और गैर बुनियादी स्कूलो तथा नए और 
मौजूदा स्कलो के पहले दो दर्जों के लिए इसका परीक्षण होना चाहिए। पहले दो दर्जों में 
प्रत्येक बच्चे के लिए जो समय घटाया जायगा, उससे कोई विशेष कठिनाई पंदा नही द्ोगी । 
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बारी पद्धति के साथ साथ भरती बढाने में भी तेजी होनी चाहिए, जिससे यथा समय अनि- 
वाये 'शिक्षा पद्धति प्रवतित की जा सके । लडकियों की शिक्षा के क्षेत्र में यह मामला विशेष 
महत्व का है । 


६, ऊपर जो कार्यक्रम बतलाया गया है, उसे कार्यान्वित करने के लिये. तात्का- 
लिक कदम के रूप में शिक्षा मंत्रालय रॉज्य सरकारों के साथ मिलकर एक ब्योरेवार शिक्षा 
सम्बन्धी सर्वेक्षण करने जा रहा है जिससे यह मालूम हो सके कि प्रत्येक क्षेत्र मे विस्तार का 
कया ढग हो और वह किस प्रकार का हों । 


१०. सामान्य] राजस्व से चाहे वह केन्द्रीय से हो या राज्यीय, शिक्षा के 
लिए प्राप्त साधनो को विस्तृत करने के सम्बन्ध में लोग अधिकाधिक सचेत हो 
रहे हे। कई देशो में प्राथमिक शिक्षा देने की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय समाज पर रहती 
है। राज्य स्थानीय प्रयासों को उपयुक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित करता है। १० साल के 
अन्दर सविधान के निदेशक सिद्धान्तो को कार्यान्वित करने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि सर- 
कारी साधनों को स्थानीय सामुदायिक प्रयासरो के द्वारा विस्तृत किया जाए। हाल के वर्षों में 
स्थानीय समुदायों ने स्कूलो की इमारतो के लिए जमीन, श्रम तथा धन देने के लिए उदारता 
दिखलाई है। इसके अलावा अब जिस बात की ज़रूरत है वह यह है कि स्कूलों के चालू 
रखने के खच्चे का प्रबन्ध किया जाए और वह आवत्तेंक रूप से बराबर आता रहे, यह 
नही कि कभी बहुत आए और कभी कुछ नही । स्थानीय समुदायो को चालू जिम्मेदारी का 
बोझ उठाने के लिए कुछ हद तक समर्थ करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि 
प्रत्येक राज्य ऐसे कानून बनाने के सम्बन्ध मे सोचे जिससे स्थानीय अधिकारी वर्ग को, 
शहरी और देहाती (जिसमे ग्राम पचायत आ जाती है ) शिक्षा के लिए एक उपकर वसूल 
करने का हक हो | स्थानीय रूप से इस उपकर लेने का लाभ यह होगा कि स्थानीय समुदायों 
की ज़िम्मेदारी और साथ ही आगे बढकर काम करने की शक्ति पर विशेष ज़ोर दिया 
जाएगा और लोग यह देखेंगे कि वेजो कुछ दान के रूप में देते है, वह उन्ही के 
कल्याण के लिए काम में लिया जाता है । कानून बनाने में ब्यौरे में कुछ हद तक लचीला- 
पन रह सकता है जिससे जो स्थानीय समुदाय प्रगतिशील और दूरदशी हे, वे दूसरो को भा 
ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा द सके। शिक्षा सम्बन्धी इस उपकर को आबादी के 
विभिन्‍न वर्गो के लिए पृथक्‌ रूप में उपयुक्त राज्यीय तथा स्थानीय करो जैसे राजस्व, 
सम्पत्ति कर इत्यादि के साथ सयक्त किया जा सकता है । 


११. आमतौर से यह बात मान ली गई है कि देश के बहुत से भागो में शिक्षकों 
को बहुत कम वेतन दिया जाता ह और उस से प्राथमिक शिक्षा पद्धति में उन्‍्तति नहीं हो 
पाती । जिस समय शिक्षा के विस्तार की बात सोची जा रही है, उस समय इस सम्बन्ध 
में विचार करना बहुत जरूरी है । शिक्षा के प्रभावकारी पुनर्गठन के लिए शिक्षकों के वेतन में 
सन्तोष-जनक वृद्धि की व्यवस्था ज़रूरी है । आमतौर पर यह मात्र लिया जाएगा कि शिक्षकों 
के बेत्न की सतह स्थानीय वेतनों के ढाचे के साथ इस प्रकार से सयुकत होनीं चाहिये कि उस 
'बेतन पर इस पेशे में अच्छे लोग आए और उसमे टिके रहे । विभिन्‍न राज्यों मे इस समस्या 
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को रूप मिन्‍ने है । राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस सम्बन्ध में मिरीक्षणः किया जा 
रहा है । आमतौर पर शिक्षकों के वेतन बढाने के अलावा शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों 
म जैसे प्रशिक्षण सम्बन्धी योग्यता, अध्यापन सम्बन्धी अनुभव, बारी शिक्षा पद्धति या सामाजिक 
शिक्षा वर्गों के सचालन आदि की दृष्टि से अतिरिक्त वेतन दिया जा सकता है। 


१२. इस समय राज्य सरकारे, नगरफ़लिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और निजी 
संस्थाएं शिक्षको को नियुक्त करती हे । इस प्रकार नियुक्तकारी संस्थाएं अलग अछूग होने के 
कारण शिक्षकों के वेतन, मानदण्ड, काम करने की अवस्था, भविष्य में उन्नति की आशा 
एक ही राज्य में भिन्‍त-भिन्‍न हे । इस पर यह सुझाव दिया गया हैं कि एक राज्य में प्राथमिक 
स्कूलों के जितने मी शिक्षक हो, वे सब राज्य सरकार की सेवा के उपयक्त ग्रेड के अन्तर्गत 
कर दिए जाए । जब शिक्षकों की सेवाएँ स्थानीय तथा अन्य सस्थाओं को दे दी जाएं, तब वे 
जिस वर्ग में हैं उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति होनी चाहिए । इससे राज्य सरकारो के लिए 
यह सभव होगा कि वे शिक्षकों को सुरक्षा के उपयुक्त लाभ, पेन्शन, निर्वाह निधि, अनुदान 
तरक्की, ऊँचे ग्रेड के लिए अपने मे गुण पैदा करने की सुविधाएँ तथा अन्य सहलियते दे सकेगी । 


माध्यमिक शिक्षा 


१३. गत दो वर्षों मे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के 
सम्बन्ध में जो ढाचा' बतलाया था उसे कार्यान्वित करने का काम शरू किया गया हे । 
दूसरी योजना में इस कार्य के लिए ४३ करोड रुपए आवन्टित हे जबकि पहली योजना में 
केवल २२ करोड रुपए ही थे। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा 
का तवीकरण और एक कदम आगे बढ़ेगा । अन्य कार्यक्रमों मे इस समय मौजूदा हाई स्कूलों 
का एक अनु पात उच्चतर माध्यमिक स्कूलो और बहुद्देशीय स्कूलो में परिणत किया जाएगा । 
पहली बोजना मे लगभग २५० बहुद्देशोय स्कूलो की स्थापना हुई है, दूसरी योजना काल में 
बहुद्देशीय स्कूलो की सख्या बढकर ८७५ हो जाएगी और हाई स्कूलों तथा उच्च माध्यमिक 
सस्‍्कूलो की सख्या ( जिनमे सावारणत मिडिल स्कूल सम्मिलित हे ) १०,८०० से बढकर 
दूसरी योजना के अन्त तक ११,३०० हो जाएगी । अगले योजना काल में १४ से १७ के 
वय वर्ग में छात्रसख्या २२ लाख से बढकर २६ लाख हो जाएगी। 


१४. दूसरी योजना में बहुत से ऐसे हुतरवाले मजदूरो, टैक्नीशियनो तथा विशेषज्ञों 
की जरूरत होगी जो विशेष पेशो के लिए बूनियादी प्रशिक्षण युक्‍त प्राथमिक या माध्यमिक 
शिक्षा प्राप्त कर चुके हो । इस प्रकार १४से १७ वाले वय-वर्ग से ही मुख्यत, शिक्षक, 
विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों के कार्यकर्ता, सहकारी सस्थाओ के कर्मचारी, 
राजस्व प्रशासन, औद्योगिक धन्धो, खेती तथा विकास के अग्य क्षेत्रों के लिये प्रौद्योगिक 
और परिदर्शक कर्म चारी वर्ग भरती किए जाएगे । इस वय-वर्ग मे बहुत से काम बेकार जाते 
है, इसके अतिरिक्त गलत दिशा में काम होता है जैसा कि इस बात से जाहिर है 
कि जो छात्र मेट्रीक्यूलेशन या उसकी समकक्ष परीक्षा देते हे, वे उतीर्ण नहीं हो पाते । 
यहू एक सर्वमान्य बात है कि माध्यमिक शिक्षा के सोपान में पाठ्यक्रम में बढती हुई 
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विविधता आनी चाहिए जिससे कि छात्र अपनी रुचि, तथा सामध्यें के अनुसार प्रशिक्षित 
हो सकें। यदि दस्तकारी का पाठ्यक्रम, विज्ञान की शिक्षा के लिए अधिकतर सुविधाएं, 
बहुददेशीय स्कूलो की स्थापना तथा जूनियर प्रौद्योगिक स्कूल हो, तो यह उद्देश्य पूरा हो 
सकता है। इन जूनियर स्कूलों में ऐसे छात्रो को ३ साल तक प्रौद्योगिक तथा पेशे सम्बन्धी 
विषयो मे शिक्षा दो जाएगी, जो मिडिल या सीनियर बेसिक शिक्षा समाप्त कर चुके हो। 
आरम्भ के तौर पर ५० जूनियर प्रौद्योगिकु स्कूल खोले जाएगे । पर स्वाभाविक रूप से शिक्षा 
उद्धति के नवीकरण के कार्प ज्यो-ज्यो चालू होगे, त्यो-त्यों उनकी अधिक सख्या में जरूरत 
होगी । इस सम्बन्ध में श्रम मत्रालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अश्नेन्टिस वाली योजनाएं बहुत 
महत्व की है । 

१५. पहली योजना के अन्त में माध्यमिक स्कूलों के कमंचारी वर्ग मे ६० प्रतिशत 
प्रशिक्षित शिक्षको का होगा। राज्यो की योजनाओ के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात 
अब बढकर ६५ प्रतिशत हो जाएगा। बहुद्देशीय तथा जूनियर औद्योगिक और अन्य स्कूलो के 
पेशे सम्बन्धी पाठ्यक्रम के लिए माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देना पडेगा। 
प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलो मे दस्तकारियो की शिक्षा, शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन मे एक 
बहुत ही अनिवाय भाग है, पर ऐसे पाठ्यक्रमों मे प्रगति तमी हो सकती है, जबकि उपयुक्त 
शिक्षक उपयुक्त मात्रा में पाए जाए। राज्यो की योजना यह हैँ कि ५०० डिग्री वाले 
शिक्षको तथा १,००० डिप्लोमा वाले शिक्षकों की व्यवस्था हो। इन प्रस्तावों पर विचार हो 
रहा है क्योंकि शायद इससे भी अधिक संख्या की जुरूरत हो । 


विश्वविद्यालय की शिक्षा 


१६. हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय तथा कालेजो में छात्रों की सख्या बहुत बढी 
है । पहली योजना के अन्त तक इनकी सख्या ७,२०,००० हो जाएगी जबकि ५ साल 
पहले इनकी सख्या ४,२०,००० ही थी। आर्ट स, वाणिज्य और विज्ञान में जोछात्र 
डिग्री प्राप्त कर रहे हे उनकी संख्या इसी काल में ४१,००० से बढकर ५८,००० 
हो गई। इन आंकड़ो से पता लरूगता है कि इस क्षेत्र मे कितनी शक्ति बेकार जा 
रही है। विश्वविद्यालय तथा कालेज की शिक्षा की किस्म को उन्नत करने तथा अप- 
व्यय को घटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ उपाय कर रहा है। माध्यमिक 
दर्जो मे विविधतायुवत शिक्षा के प्रवतंन से शायद कालेजो में छत्रों की भीड कुछ कम हो । 
यह भी प्रश्न उठा है कि सावंजनिक सेवाओ में भरती की दृष्टि से किसी हद तक डिग्नी पर 
निर्भर किया जाए या बिल्कुल ही न किया जाए । इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा - 
नियुक्त एक समिति विचार कर रही है । विश्वविद्यालय के अच्तमु वत कालेज जिनमें से कइ्यो 
में मानदण्ड असन्तोषजनक है एक और महत्वपूर्ण समरया पेश करते हे और केन्द्रीय सरकार 
इप पर भी विचार कर रही है । यह बहुत हो जुरूरी हूँ कि माध्यमिक दर्जों तथा विश्व- 
विद्यालयों की सतह पर और सावंजनिक सेवाओ में भरती की शर्तों और तरीको में उपयुक्त 
परिवेतन से विश्वविद्यालय की शिक्षा को वृहत्तर उद्देश्य, अय॑ तथा दिशा प्राप्त होगी और 
इस प्रकार राष्ट्रीय विकास मे अधिक सहायता मिल सकेगी । 


१९३ 


समाज-शिक्षा 
१७, १६५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ था कि आबादी के १६,६ प्रतिशत साक्षर हे और 


यदि इसमें १० वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को निकाल दिया जाए तो अनुपात २० प्रतिशत तक 
ही पहुंचेगा। साक्षरता के इस प्रकार कम अनुपात के अलावा पुरुषो(२४,६ प्रतिशत)और स्त्रियों 
(७,९ प्रतिशत), के तथा शहरी आबादी (३४, ६ प्रतिशत) और देहाती आबादी (१२.१ 
प्रतिशत ) के बीच बडा फर्क है। इसलिए समाज शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देने की ज़रूरत है । 
समाज शिक्षा इस समय मुख्यत* राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास सेवा और 
गेर सरकारी जरियो से दी जा रही है। शिक्षा पद्धति में ज्योही आवश्यक प्रस्तावित सुधार 
कर दिए जाते हे, त्योही यह सभव होगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अधिकाधिक 
संख्या मे शिक्षा जारी रखने की निरन्तरता की श्रेणिया तथा समाज शिक्षा की श्रेणियां 
बढायी जाए । दूसरी योजना मे समाज शिक्षा के संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण की सृविधाओं 
को बढाने, जनता कालेजो की स्थापना करने, ग्राम तथा ज़िला पुस्तकालयो के खुलने, दृश्य-श्रव्य 
शिक्षा की व्यवस्था करना तथा बच्चो और वयस्कों के लिए साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था 
की गई है। जल्दी ही एक मौलिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जरूरत है, जिसमें समाज 
शिक्षा के संगठनकर्ताओ को प्रशिक्षित किया जाए और साथ ही समाज और बुनियादी शिक्षा 
से सम्बद्ध समस्या ओ पर शोध और अध्ययन जारी रखा जाए। 


छात्रवृत्तियां 


१८. शिक्षा के क्षेत्र मे अधिक सूविधा देने के लिए तथा योग्य छात्रो को शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधाएं देने के लिए पहली योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के कुछ कार्यक्रम चालू किए गए 
थे | योजना में लगभग १२ करोड रुपए छात्रवृत्तियों के लिए देने की व्यवस्था है। यह उस 
राशि के अलावा है जो पहली योजना काल के सामान्य कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए 
ज़रूरी है। अन्य छात्रवृत्तियो में अनुसूचित आदिमजातियो, अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में मेट्रिक्यूलेशन के बाद की छात्र- 
वृत्तिया, शोध छात्रव्‌ त्तिया, समुद्र पार की छात्रवृत्तिया तथा भारत में एशियाई, अफ़रीकी तथा 
दूसरे विदेशी छात्रो के लिए सास्क्ृतिक छात्रवृत्तियाँ शामिल हे । इन छात्रवृत्तियों के कार्य- 
क्रमो को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप यह अनुमान किया जाता है कि दूसरे योजना काल 
मे लगभग २५० छात्रों को बाहर जाकर ऊची शिक्षा पाने, अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसू- 
चित जातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ७४,५०० छात्रों, ४,००० मैट्रिकोत्तर छात्रों, २४० 
फैलोगणो और ३,७२४ शोब कार्यकर्ताओं को शोध सबधी प्रशिक्षण की और २,०६० विदेशी 
छात्रो को भारत में अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त होगी । अधिकाश राज्यो में भी इसी 
प्रकार छात्रवृतिया, फैलोशिप, मुफ्त पुस्तकों इत्यादि की व्यवस्था, प्राथमिक तथा माध्यमिक 
दर्जों के लिए तथा प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए विशेष छात्रव॒ृत्तिया दी जाएगी । राज्यो के श्रम 
तथा प्रौद्योगिक विभागों ने तथा केन्द्र मे श्रम मत्रालय ने कई कार्यक्रम चालू किए हे जिनके 
अनुसार पेशों तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए भत्ते दिए जायेगे। उच्चतर वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक विषयो में शोव करने के लिए प्राकृतिक सावन तग्रा वैज्ञानिक झोव मत्रालय, कृषि 
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पर शोध करने के लिए कृषि मंत्रालय और डाक्टरी शोध के लिए स्वास्थ्य मंत्रालम भर 
देता है । "दूसरी योजना में ऐसी व्यवस्था है कि उच्च योग्यता वाले अधिकाश ऐसे छात्रो को जो 


उच्चतर शिक्षा और शोध करना चाहते हैं, राज्य से उपयुक्त और व्यावहारिक प्रोत्साहन 
» भ्राप्त हो । 


प्रौधोगिक शिक्षा 


१९, विकास के प्रत्येक क्षेत्र मे तेज़ी से बढती हुईं सख्या में प्रौद्योगिक कमेंचारियों 
की आवश्यकता होगी। डाक्टरों, कृषि तथा पशुपालन विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों के 
प्रशिक्षण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका दूसरे अध्यायों में वर्गन किया गया 
है। पहली योजना में कुछ उन्नति होने पर भी हमे जितने इजीनियरो तथा प्रौद्योगिक कमें- 
चारियों की आवश्यकता है, उतने लोगो को भरती करना मौजूदा सस्थाओ के सामथ्य के 
बाहर है । दूसरी योजना मे प्रौद्योगिक शिक्षा के विकास के सम्बन्ध मे यह सबसे बड़ी 
समस्या हे । 


२०, पहली योजना मे जो मुख्य कार्यक्रम था, उन में खडगपुर मे उच्च प्रौद्योगिक 
विज्ञान की भारतीय ससस्‍्था की स्थापना, बगलौर की भारतीय विज्ञान सस्था का विकास, 
चुनी हुई गैर सरकारी इजीनिरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान सम्बन्धी सस्थाओ का प्रौद्योगिक 
शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद द्वारा प्रस्तावित दिशाओं में उन्‍नयन, व्यावहारिक 
प्रशिक्षण के लिए भत्ते तथा शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृतियों की व्यवस्था थी। 
पहली योजना के अन्त मे ४५ स्तातक तथा स्नातकोत्तर इजोनियरिंग सस्थाएं तथा डिप्लोमा 
सतह की ८३ सस्‍्थाएं भी, जबकि इसके पहले १६५० में इन सस्थाओ को सखझया ऋरमश ४१ 
और ६४ थी। १६५० में जहा प्रतिवर्ष १,६६२ इंजीनियरिंग के स्नातक निकलते थे, वहा 
१६५५४ मे लगभग ३,६०० स्नात्तक निकले । इसी प्रकार इसी अरसे में डिप्लोमा वालों 
की संख्या १,८६४ से बढकर ४,९०७ हो गई है । प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार डिग्री 
सतह मे ५२१ से ६८५ तथा डिप्लोमा सतह में संख्या ३५४ से ४६० पहुँची है । 


११ दूसरों योजना को अवधि मे ग्रौद्योगिक विषयो की प्रशिक्षण सुविधाओं को 
बढाने लिए ५० करोड़ रुपए को व्यवस्था है जिससे इजीनियर, परिदर्शंक, ओवरसियर 
तथा अन्य ज़रूरी कमंचारी प्रशिक्षित हो जायेगे । पहली योजना मे कई कार्यक्रम चालू किए गये 
थे जो दूसरों में जाकर पूरे होगे, जैसे डिग्री और डिप्लोमा की सतह पर मौजूदा संस्थाओं 
का उन्नयन तथा चुनी हुई सस्थाओ में स्वातकोतर पाठ्यक्रमों और शोध सम्बन्धी सुविधाओं 
की व्यवस्था । पहली योजना मे जो अध्ययन का नया पाठ्यक्रम चालू किया गया था या 

प्रसारित किया गया था, उनमें विशेष रूप से मुद्रण विज्ञान, नगर निर्माण, और आचलछिक 
योजना निर्माण, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गिनाए जा सकते हैं। 
इन्हे और भी विकसित किया जायगा। औद्योगिक धन्धो में व्यावहारिक शिक्षा प्रात्त करने 
के लिए नए स्नातको को भत्ता देना जारी रहेगा और यह आशा की जाती है कि योजना 
अ्षवृधि में लगभग १३,००० छातो को इसप्रे लाभ पहुचेगा। 
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२९. अखिल भारतीय रूप से काये करने वाली कुछ मौजूदा संस्थाओं को और भी 
विकसित किया जाएगा विशेषकर दिल्ली पौलिटेव्निक, खड़गपुर की प्रौद्योगिक विज्ञान संस्था 
का उल्लेख किया जा सकता है। जब इनका पूरा विकास होगा, तब इनमें 
अध्ययन और शोध के लिए नए विषयो की श्रेणिया भी खोली जाएगी। खडगपुर संस्था 
१,००० स्नातक और 5८०० स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित करेगी । यह प्रस्ताव है कि 
खडगपुर संस्था के अतिरिक्त तीस और भी उच्च प्रौद्योगिक सस्थाएं, एक उत्तर में, दूसरी 
पश्चिम में और तीसरी दक्षिण में स्थापित की जाए । इन सस्थाओ में इंजीनियरिंग और 
प्रौद्योगिक चिज्ञान के सारे विषयो में स्नातकोत्तर सुविधाएं दी जाएगी। पक्चिचम वाली 
संस्था १६५६-५७ में, दक्षिण वाली संस्था १९५८-५९ में और उत्तर वाली सस्था 
१६६०-६१ मे स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन सस्थाओ मे से प्रत्येक मे ८०० प्राक- 
स्नातक तथा ६०० स्नातकोतर छात्रो की शिक्षा की व्यवस्था होगी । धनबाद की खनिज 
तथा व्यवहारिक भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी सस्था का प्रसार होगा। अन्य कायेक्रम जो 
दूसरी योजना मे पूरे किए जाएगे वे हे ४ विभिन्‍न केन्द्रों में प्रौद्योगिक शिक्षको के लिए 
प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का सगठन किया जाना, लगभग ५०० शिक्षको को डिग्री सस्थाओ में 
तथा १,०००को अन्य ससस्‍्थाओ में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक कार्येक्रम यह भी हैँ कि ४,००० 
डिग्री छात्रों, ५,००० डिप्लोमा छात्रो, १,८०० अप्रेन्टिसो, १६,5०० जूनियर प्रौद्योगिक छात्रों 
और ५०० शिक्षको के लिए होस्टल बनाए जाएं। योजना काल मे एक प्रशासन कमंचारी 
कालेज तथा प्रबन्धक सस्‍्था कौ स्थापना करने का प्रस्ताव है । इसी अकार मुद्रण की 
एक केन्द्रीय ससथा की स्थापना होगी । अन्त मे औद्यौगिक धन्धों के फोरमनो के प्रशिक्षण 
के लिए इस योजना में व्यवस्था रखी गई है । 

२३. इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक ५१ ऐसी ससस्‍्थाएं होगी जो स्तातक 
सतह पर और १०४ सस्थाए डिप्लोमा की सतह पर शिक्षा देगी । इजीनियरिंग में स्तातको 
की सख्या १९५५ मे जहा ३,६०० और इंजीनियरिंग डिप्लोमा-धारियों की सख्या जहा ४,९०० 
थी कहा १६६० में क्रमशः ६,००० और ८,००० हो जाएगी । 


२४. रहा यह कि प्रशिक्षण की जो सुविधाए प्रस्तावित हैँ उनसे काम बनेगा या नहीं, 
इस पर इजीनियरिंग कर्मचारी वर्य समिति ने विचार किया है और इनकी अन्तरिम 
सिफारिशों प्राप्त हो चुकी हे । समिति का निष्कर्ष यह हैँ कि दूसरी योजना मे इजीनियरिंग 
शिक्षा की जो सुविधाए प्रस्तावित है, उनके अलावा १,६९० इजीनिर्यरिंग स्तातकों को असै- 
निक, यात्रिक | वेद्युतिक, तार-सचार, धातु शास्त्रीय, खान सम्बन्धी इजीनियरिंग की तथा 
५,७४० डिप्लोमा धारियो को असैनिक, यात्रिक तथा विद्युत-इजीनियररिंग की अतिरिक्त 
सुविधाएं देता आवश्यक होगा। जब तक इसका उपाय नही किया जा सकता, तब तक दूसरे 
और तीसरे योजना काल में कमी बढती जाएगी। समिति ने यह सिफारिश की है 
कि स्नातक प्रशिक्षण की मौजूदा सस्थाओ तथा डिप्लोमा देने वाली सस्थाओ मे क्रमश: 
२० और २५ प्रतिशत क्षमता बढाई जाए। इसने यह भी सुझाव रखा है कि १५ 
इंजीनियरिंग कालेज तथा ६२ इजीनियरिंग स्कूल देश के विभिन्‍त भागो में और स्थापित 
किए जाए। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कुल १५ करोड रुपए की आवश्यकता 
हूँ, इस समय इस पर विचार हो रहा है । 


२५ हुनर वाले मजदूरों, फोरमैनो तथा अन्य परिदर्शक कर्ंचारियों के लिए जो 
माग बढती जाएगी उसका भी दूसरी योजना मे सामना करना है । श्रम मत्रालय का एक 
कार्यक्रम है, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष शिल्पियो की संख्या २०,००० बढाई जाए और दो 
संस्थाएं शिल्प शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए खोली जा रही है। अप्रेन्टिसो के प्रशिक्षण की 
सुविधाओ को बडे पैमाने पर विकसित करना पडेगा, और इस क्षेत्र में निजी धन्धो पर जो 
अपेक्षाकृत सगठित उद्यम है, उनके व्यवस्थापन पर इसका भार पडेगा। लोहा तथा इस्पात 
मत्रालय ने एक प्रशिक्षण विभाग खोला है जिसका काम हूँ इस्पात के कारखानो के 
कर्मचारियों की जरूरत सम्बन्धी देखरेख और आवश्यक व्यवस्था करना । ऐसे जो बहुत बडे 
कार्यक्रम करने है, उसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने कई नए प्रौद्योगिक स्‍्कूलो की स्थापना 
का प्रस्ताव रखा ह । 
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वैज्ञानिक शोध 


पहली पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ तथा दूसरी जल्लोध संस्थाओं के 
निर्माण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना का प्रथम उद्देश्य यह है कि मौजूदा सुविधाओं को 
घिकसित किया जाए और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ मे काम करने वाले वैज्ञानिको तथा विश्व- 
विद्यालयों मे शोध करने वाले लोगो के कार्यों से राष्ट्रीय विकास के विभिन्‍न विभागों की 
समस्याओ का हल निकले | 


२. पहलौ योजबा में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान, ई धन, कांच 
और उच्नत मिट्टी के बतेन, खाद्य प्रौद्योगिक विज्ञान, औषधिया, बैद्युतिक रसायन, सडक शोध, 
चघमड़ा और भवन निर्माण झोध के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ को पूर्ण रूप से सगठित 
किया गया। पिलानी में इलेक्ट्रोनिक्स की शीघछ्य व्यवस्था, भावनगर में लवण सस्था, 
ओर लखनऊ मे राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान के कार्य भी पूरे किए गए। 


३. राष्ट्रीय प्रयोगभालाएं तथा अन्य विविध सस्थाए मौलिक तथा व्यावहारिक 
शोध मे लगी हुई हे और इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक 
धघो की आवश्यकताओ के साथ ही उनके कार्यों को सयुकत किया जाय । इन प्रयोगशालाओ 
में जो प्रक्रियाए विकसित हुई थी, उनके लिए १८८ पेटेण्ट लिए गए। 


०. 


४. वेज्ञातिक और शोध परिषद्‌ की देख-रेख में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 
विश्वविद्याजयो तथा दूसरे केन्द्री मे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध बोर्डों ने जो श्लोध कार्यक्रम 
किए है, उन पर हाल ही में परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित रिपोर्टो पर विचार हुआ है । पहले योजना 
काल मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ की इमारतो तथा साज-सामान पर ५ करोड रु० ख् होने की 
आज्ञा है। इसी अरसे मे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद्‌ के कार्यों पर ७ करोड़ रुपए के 
ख्च॑ होते की आशा है | बहुत पहले से स्थापित सस्‍्थाओ, जेसे वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण 
और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण सस्थाओ के पुनस्सतगठन तथा विकास के कार्य पहली योजना 
काल में किए गए। १९५३ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू किया गया, वह था 
राष्ट्रीय शोध विकास निगम की स्थापना, जिससे विभिन्‍न सरकारी शोध विभानों तथा 


१९७ 


सगठना के आविष्कारों का सार्वजनिक हित के लिए विकास हो और वे उससे काम ले सकें। 
इस समय तक १७७ आविष्कार विकास के लिए प्रतिवेदित हुए हे, और उनमे से कुछ के 
लिए कारखानो मे आवश्यक परीक्षण की व्यवस्था की गई है। एक और क्षेत्र पर विद्येष 
ध्यान दिया जा रहा है वह है, सिंचाई और शक़ितिचालित इजीनिर्यारिग । 


५. आणविक शक्ति विभाग नेव्योध के कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण मे बहुत उन्‍नति की है। शोध के सम्बन्ध में एक स्विमिंग पूल रिएक्टर का निर्माण 
हो रहा है। इससे प्राणी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा औद्यौगिक शोध के लिए इसोटोप 
उत्पादन में सहायता होगी । इसके अलावा रिएक्टर इजीनियरो का प्रशिक्षण होगा । कोलम्बो 
योजना के अनूसार कैनेडा की सरकार की ओर से एक उच्च शक्तियुक्त उच्च फूलक्स- 
रिएक्टर प्राप्त हुआ है, और आशा की जाती है कि १६५७ के अन्त तक यह चाल हो 
जाएगा। उन्नत शक्ति रिएक्टरो के साथ सम्बन्धित शोध में इससे सुविधा रहेगी । 


६. थोरियम और यूरेनियम के सम्बन्ध में अणु शक्ति विभाग ने भूगर्भ विज्ञान 
सर्वेक्षण किया है, और खुदाई तथा खनिज पद्माथं निकालने आदि के सम्बन्ध मे कार्य 
शुरू हुआ है । ट्राम्बे मे एक थोरियम / य्रेनियम का कारखाना खोला गया हैँ। विभाग ने 


एक यूरेनियम धातु कारखाना और एक इंधन बिधायन कारखाने के सम्बन्ध में योजना 
बनाई हूं । 


७ अण शक्ति विभाग नगर तथा अन्य उपयुक्त स्थानों मे रासायनिक खाद के 
साथ ही भारी पानी ( हेवी वाटर ) तैयार करने के प्रइन पर विचार कर रहा है । 


८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरम्भ से ही वैज्ञानिक शिक्षण तथा शोध 
को बढाने की तरफ विशेष ध्यान दिया है । २८ विद्वविद्यालयों को ३,५०,००,००० रुपए 
का अनुदान मिला है। इन अनू दानो के कारण विश्वविद्यालयों के शोध और, स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण की सुविधा में विस्तार करने मे सहायता मिली है। आयोग ने इजीनिर्यारिग और 
प्रौद्योगिक विज्ञान विभागों को १,७०,००,००० रुपए तक की मदद दी है और प्रौद्योगिक 
विषयो में स्नातकोत्तर शोध कार्य करने वाले कुछ कैन्द्रो को भी सहायता दी गई हूँ । 


९. १६५४ के अन्त में वेज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्‌ ने राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओ के कार्य को योजवात्मक तरीके से खाल रखते के लिए एक समिति बनाई 
जिससे राष्ट्रीय विकास को आवश्यकताओं के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। इसका 
उद्देश्य यह है कि बहुत यत्नपुर्वक सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किए हुए कार्यो के साथ जहाँ 
तक हो सके शोध कार्य को सगठित करे। वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध की नई योजनाओ 
के लिए यथयेष्ठ धव दिया जाएगा, अस्थायी रूप से इस समय २० करोड़ रुपए आबन्डित किए 
गए हें। कुछ नई संस्थाओं जैसे, धनबाद में खनिज विज्ञान सस्था, केन्द्रीय यांत्रिक इजीनिय- 
रिंग सस्था तथा कुछकत्ते के वेज्ञानिक और औद्योगिक अजायबघर की तरह कुछ सस्थाओ 
ही स्थापना का प्रस्ताव है । यह भी प्रस्ताव हूं कि वेजशञानिक और औद्योगिक शोध परिषद्‌ 


पद 


हेंदराबाद कौ केस्द्रीय प्रयोगशाला तथा कलकत्ते कौ भारतीय चिकित्सा शौध सस्‍्था को छे 
लें। अन्य जो ससस्‍्थाए स्थापित दौरने की आशा की जाती है वे हे, राष्ट्रीय प्राण: विज्ञान 
शोध प्रयोगशाला, मर्भूमि शोध सस्था तथा केन्द्रीय भू-भौतिक विज्ञान सस्था। ईस प्रकार 
एक शक्ति इंजीनिरिंग शोध सस्था' की स्थापना, भरी विचाराधीन हैं और वायुयान विज्ञान तथा 
बायु शक्ति में टरबाइन गैस शोध, कोक को कोयले बिना किए ॥ का उत्पादन, आयोनोस्फीयर 
में शोध, मेघ का माइक्रोफीजिक्स तथा अत्यावश्यक तेल्ो, जडी-बूटियो और प्राणी विज्ञान 
की उपजो पर शोध । वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे आचलछिक 
प्रयोगशालाए स्थापित्त होगी। विस्तार कार्यक्रमों में केन्द्रीय हरबेरियम, सामुद्रिक प्राणी 
बिज्ञान केन्द्र, ताजे पानी के प्राणी विज्ञान केन्द्र, तथा पशुओ की आबादी के सम्बन्ध मे अध्ययन 
की एक इकाई की स्थापना भी है । छोटी देहाती वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ की स्थापना के 
लिए भी व्यवस्था है, इन्हे विज्ञान मन्दिर कहा जाएगा। विज्ञान मन्दिर कार्यक्रम में बहुत 
बड़ी सम्भावभाए हे मर इसके द्वारा स्थानीय समस्याओ पर वैज्ञानिक रूप से सोचने का 
अवसर मिल सकता है । 


१०. योजना में कोचीन में एक भौतिक वैज्ञानिक समुद्र-ताप शोध इकाई की स्थापना 
हीगी जो बैथीमैट्रिक कार्य करेगी, तापमान की नाप करेगी, धरातल तथा गहराई में पानी के 
नमूने का अध्ययन करेगी और महासम्‌द्र के नीचे के धरातल में जो चीजे हू उनका अध्ययन 
करेगी । भारतीय खनिज वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक भूगर्भ वेज्ञानिक स्कूलों के विकास के 
लिए भी व्यवस्था है । योजना की अव॑धि मे ही राष्ट्रीय मानचित्र तैयार करने पर भी कार्य 
का सगठन किया जाएगा । 


११, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध तथा उच्चच 
प्रौद्योगिक वैज्ञानिक शिक्षा में सहायता दैन के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हे। विश्वविद्यालयों 
में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओ के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम होगे उन्हें भी सहायता 
दी जाएगी । 


१२. ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक शिक्षा की 
तेजी से वृद्धि करने के प्रयास किए जाएगे ओर इस बात की चेष्टा की जाएगी कि वैज्ञानिक काये- 
कर्ताओं की प्रतिभा को पूर्ण क्षेत्र मिले और राष्ट्रीय विकास की जरूरतों के साथ जो समस्याएं 
लगी हुई है उन्त मे विज्ञान का पूरा उपयोग किया जाएगा। अन्तिम विहलेषण में बिज्ञान कौ 
प्रगति ही अर्थ तथा सामाजिक प्रगति की गति का निर्माण करेगी। देश में वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं 
द्वारा जो उच्च कोटि के कार्य किएु जा रहे हे उससे इस बात की विशेष पुष्टि होती है कि 
भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय विकास में उत्तरोत्तर अधिक सहायता करेगा । 


१६६ 


